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भारतीय संविधान सभा 
सोमवार, 4 अगस्त सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का प्रारूप (जारी) 
अनुच्छेद 75-( जारी ) 


“अध्यक्ष: परसों सभा स्थगित होने के पूर्व हम अनुच्छेद 75 पर विचार कर 
रहे थे। आज हम अनुच्छेद 75 पर विचार-विमर्श जारी रखेंगे। श्री सतीशचन्द्र ने 
यह प्रश्न उठाया था कि उन्हें अनुच्छेद 772 के सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित 
करना है किन्तु जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अनुच्छेद 72 की रूप-रेखा 
क्या होगी वे यह निश्चय करने में असमर्थ हैं कि वे अनुच्छेद 775 के सम्बन्ध 
में अपने संशोधन को उपस्थित करें या न करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या 
वे इस पर जोर देना चाहते हैं? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): श्रीमान्‌, मैं यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि उस अनुच्छेद का अनुच्छेद 772 से बहुत कम सम्बन्ध है। अनुच्छेद 
]72 का विषय यह है कि दो सदनों में मतभेद होने पर उसका निराकरण किस 
प्रकार किया जाये किन्तु अनुच्छेद 75 इस सम्बन्ध में है कि विधान-मण्डल द्वारा 
विधेयक पारित होने पर राज्यपाल उनके लिये अनुमति दे और किस दशा में किसी 
विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधान-मण्डल के पास वापस भेजे। इसके अतिरिक्त 
अनुच्छेद 75 के सम्बन्ध में जो संशोधन है उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती 
है और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। इसलिए मेरा यह सुझाव हे 
कि अनुच्छेद 775 पर उसे अनुच्छेद 72 से पृथक करके विचार किया जाये। 


*अध्यक्ष: क्‍या यह ठीक नहीं होगा कि हम पहले अनुच्छेद ]72 पर विचार 
कर लें? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह हो 2 आपके स्वविवेक पर निर्भर है। पहले 
हम अनुच्छेद 72 को उठा सकते हैं उसके पश्चात्‌ अनुच्छेद 75 पर मत 
लिया जा सकता हे। 


*अध्यक्षऋ क्या आपको कोई आपत्ति हे? 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: (बम्बई : जनरल): श्रीमान्‌, मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। आपके निर्णय से ही मेरा पथप्रदर्शन होगा। 


*अध्यक्ष: तब हम पहले अनुच्छेद 72 पर विचार करेंगे और उसके पश्चात्‌ 
अनुच्छेद 75 को उठायेंगे। 
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अनुच्छेद 72 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं 


“कि अनुच्छेद 72 के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये। 


“]72 (१). 7 थी 4 93] ॥95 0९2॥ 095$526 9५ ॥6 |,225$]909५6 /५४४९॥॥७०|५ 
णा 3 9946 ॥4णा9 ३ 7.टएछ8ए6 (70फाल। क्राव ॥क्राआआ[॥26 0 
४८४6 ॥6 ,29$8]40५6 (:70प्राट॑।-- 
रण छए०म़टा$ रण 
,225] 80५7८ (9) 
(०णालो। 4४70 (9). ग्राणठ पक्षा ए0 गरणात$ 2995९ ॥णा ॥॥6 0946 णा शांता 6 
हर नाली जा 8 |90 एल ॥6 (१0फाल। ज्रांगरा0पा ॥6 शा] 9ला? 985520 
पा ४०6५ है 
आड़, एशव0रण 
(०) ॥6 98] 45 9955९6 97 ॥6 (0फ्रालं] जा) भाशावाशऑड (0 
जाांता 6 4,6श25$97ए९ #5$5९॥0]79 60658 0 487९८, 06 
7.228]9006 0४5४९॥॥0]9५ 799 32था॥ [0955 [6 8| | [6 $॥९ 
०ा वा क्षाएर 5प्2$20पथा 56580 शांती 0 जशांवीए0पा भाए 
भाशावाशा$ एज्रंएा ॥8ए९ 060 7930९, 5प्22९8९6 07 2९०९० 
॥0 9979 6 ,€शांडाए९ (0फालं। भाव गीला ॥भाशा ॥6 छी॥ 
35 50 [08$526 60 ॥6 .2८9$]40ए6 (70णाटा।. 


6 छ॥] ॥5 कशुं०्टाट्व 99 ॥6 एग्प्रालं; 07 


(2) 7 थी 3 8 ॥35 962॥ 50 9955९0 [0 6 5$९८०076 076 99 
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(09) ॥0त6 भा ०6 7 29.$2९5 #07 ॥6 62९ णा ए०॥ ॥6€ 
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[]72 (॥). यदि 30825 वाले राज्य की विधान-सभा किसी विधेयक 
धन विधेयकों से के पारित हो तथा विधान-परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के 
के बारे में विधान 
परिषद्‌ की (क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा 


ली 2 (ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उससे 
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विधेयक पारित हुये बिना दो मास से अधिक समय व्यतीत हो 
जाता है; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिनसे 
सभा सहमत नहीं होती; 


तो विधान-सभा विधेयक को, उसी या किसी आगे आने वाले सत्र में ऐसे 
किन्हीं संशोधनों सहित या बिना, यदि कोई हों, जो विधान-परिषद्‌ ने किये 
हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः: पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित 
विधेयक को विधान-परिषद्‌ को पहुंचा सकेगी। 


(2) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित हो जाने तथा 
विधान परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के पश्चात- 


(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा 


(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उससे 
विधेयक पारित हुये बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत 
हो जाता है; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन्हें 
सभा स्वीकार नहीं करती; 


तो विधेयक राज्य के विधान-मण्डल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा 
जायेगा जिसमें कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, 
जो उसने स्वीकार कर लिये हों, पारित किया गया था। 


(3) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं होगी।] 


सभा को स्मरण होगा कि जब हमने राज्य-परिषद्‌ और लोक सभा के मतभेदों 
के निराकरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था तो हमने उन विभिन्‍न उपायों 
पर भी विचार किया था जिनसे ये मतभेद मिटाये जा सकते हैं और हम उस 
निर्णय पर पहुंचे थे कि केन्द्रीय विधान-मण्डल की संघीय रूप-रेखा को ध्यान 
में रखते हुए उचित यही होगा कि दोनों सदनों के आपस के मतभेदों को उनके 
एक ऐसे संयुक्त सत्र में मिटाया जाये जिसका इस उद्देश्य से राष्ट्रपति आह्वान करे। 
उस समय यह सुझाव रखा गया था कि संयुक्त सत्र की प्रक्रिया को स्वीकार 
करने के स्थान पर हमें 9। के संसद्‌-अधिनियम में सन्निहित प्रक्रिया को स्वीकार 
करना चाहिये जिसके अधीन धन-विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के सम्बन्ध 
में, यदि लार्ड्स सभा, कामन्स-सभा के प्रस्तावित किये हुए किसी संशोधन से सहमत 
न हो सकी हो, अथवा उसने सहमत होना डचित न समझा हो, तो कुछ समय 
के पश्चात्‌ अन्तिम बार विचार-विमर्श हो जाने पर कामन्स-सभा का विनिश्चय 
प्रभावा होता है। इस विषय पर विचार करने के पश्चात्‌ यह समझा गया कि 
विधान-मण्डल के सदनों के आपस के मतभेद को मिटाने के लिए संसद अधिनियम 
में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह प्रान्तों के सदनों के लिए उपयुक्त हेै। 
बाद में मूल अनुच्छेद के स्थान में हमने इस आशय का एक अनुच्छेद रखा कि 
दो सदनों के बीच किसी ऐसे मतभेद के होने पर जिसे वे आपस के समझौते 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


से न मिटा सके हों, लोकप्रिय सदन का विनिश्चय ही प्रभावी होना चाहिये क्‍योंकि 
वही सदन लोक-समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। श्रीमान्‌, मैं उपरोक्त प्रस्ताव को 
उपस्थित करता हूं। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 


“संशोधन पर संशोधनों की सूची संख्या | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 
के सम्बन्ध में प्रस्तावित अनुच्छेद 72 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ख) 
में 49० 70॥0$' (दो मास) शब्दों के स्थान पर 466 70॥5$' (तीन मास) 
शब्द रखे जाये।” 


मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह क्‍यों आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने 
संशोधन संख्या 772 के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किया है वह सूची | 
के संशोधन संख्या 0 का रूपान्तर है। यदि माननीय सदस्य संशोधन संख्या 0 
को परीक्षा करें तो वे देखेंगे कि खण्ड () के उपखण्ड (ख) में और खण्ड 
(2) के उपखण्ड (ख) में यह उल्लिखित है कि विधान-सभा को विधेयक के 
वापस भेजे जाने के पश्चात्‌ क्रमशः तीन मास और एक मास की अवधि व्यपगत 
हो सकती है किन्तु वह अवधि उत्तर सदन में विधेयक के प्राप्त होने की तिथि 
से आरम्भ होगी और संशोधन संख्या 0 में प्रस्तावित अनुच्छेद 72 के खण्ड 
(3) में बताया गया है कि तीन मास की अवधि किस प्रकार निश्चित की जायेगी 
और उसमें यह भी कहा गया है कि यदि उत्तर सदन सत्रावसित हुआ तो तीन 
मास की गणना में सत्रावसान कौ अवधि नहीं सम्मिलित की जायेगी। वास्तव में, 
जैसा कि डॉ. अम्बेडकर कह चुके हैं, इस संशोधन में बहुत कुछ 9] के संसद 
अधिनियम की शब्दावली ही प्रयुक्त है। कुछ अन्तर अवश्य है और वह यह देखकर 
किया गया है कि इंग्लिस्तान की संसद में किस प्रकार का अनुसरण किया जाता 
है और हमारे यहां किस प्रथा के अपनाये जाने की सम्भावना है। यद्यपि इंग्लिस्तान 
की संसद के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सत्रावसान के समय को 
सम्मिलित करके इतना निश्चित समय लगेगा किन्तु हमारे यहां के उत्तर सदनों के 
सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है क्‍योंकि जहां इंग्लिस्तान की सदन के 
अधिवेशन साल भर दिन-प्रतिदिन होते रहते हैं वहां हमारे प्रान्तीय विधान-मण्डलों 
के उत्तर सदनों के अधिवेशन कुछ ही दिनों के लिए होते हैं। एक वर्ष में उन 
के अधिवेशनों का कुछ समय दो मास से भी अधिक न होगा। इसे ध्यान में 
रखते हुए हमारे एक प्रमुख प्रान्त के प्रधान मंत्री ने यह कहा कि इसके कारण 
बहुत देर हो जायेगी। एक वर्ष या इससे भी अधिक समय की देर हो सकती 
है क्‍योंकि उत्तर सदन किसी समय भी लगातार तीन मास के लिए सत्रस्थ न होगा 
और वास्तव में सारे वर्ष में भी तीन मास के लिए सत्रस्थ न होगा। इन्हीं बातों 
को ध्यान में रखते हुये डॉ. अम्बेडकर ने अपना संशोधन उपस्थित किया है और 
संशोधन संख्या 0 का खण्ड (3) छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्तर 
और किया गया है और वह यह है कि समय की गणना उस तिथि से होगी 
जब विधेयक उत्तर सदन के सामने रखा जायेगा। इसलिए विधेयक के प्राप्त होने 
की तिथि का प्रश्न ही नहीं रहता। उस समय यह विचार किया गया था कि 
दो मास की अवधि पर्याप्त होगी। कि खण्ड (3) निकाल दिया गया है, जिसके 
फलस्वरूप जितना समय व्यपगत उसमें सभा के सत्रावसान के समय की 
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गणना नहीं होगी, इसलिए हमने इस प्रश्न पर फिर विचार किया और हम इस 
निर्णय पर पहुंचे कि दो मास का समय अपर्याप्त है और तीन मास का समय 
अधिक युक्‍तियुक्त है। जिस तिथि को कोई विधेयक उत्तर-सदन के सम्मुख रखा 
जायेगा तब से अवर सदन को वापस भेजने का कुल समय तीन मास होगा। मेरे 
विचार से तथा मसौदा-समिति के मेरे सहकारियों के विचार से यह व्यवस्था 
युक्तियुक्त है। इसी कारण मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। इससे यह समय 
केवल एक मास और बढ़ जाता है और डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में भी कोई 
8 गा होता। मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर 
या जाये। 


(सूची । (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन सख्या 
7॥ और ॥2 उपस्थित नहीं किये गये।] 


*अध्यक्ष; अब इस अनुच्छेद पर तथा संशोधनों पर वादानुवाद हो सकता है। 
मैं समझता हूं कि जिन संशोधनों की सूचना दी गई थी वे मूल अनुच्छेद के सम्बन्ध 
में थे और इसलिए अब उनका प्रश्न नहीं उठता। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ (मद्रास : जनरल) : मैं डॉ. अम्बेडकर का ध्यान 
केवल मसौदे की एक दो साधारण त्रुटियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। खण्ड 
(ख) इस प्रकार होना चाहिये: 


“परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उससे विधेयक उसी 
रूप में पारित हुये बिना, जिस रूप में वह विधान-सभा में स्वीकार किया गया 
था, दो मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है।” 


क्योंकि वह यह तो उसी रूप में पारित होगा या संशोधनों के साथ। खण्ड 
(ग) में संशोधनों का उल्लेख किया गया है किन्तु अच्छा यही होगा कि इसे खण्ड 
(ख) में भी स्पष्ट कर दिया जाये। 


इसके अतिरिक्त खण्ड (ग) में कहा गया है, “परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे 
संशोधनों सहित पारित होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती”,.यह बाद की 
कार्यवाही है क्योंकि जब परिषद्‌ किसी विधेयक को पारित करेगी तो उसे यह 
ज्ञात न होगा कि विधान-सभा सहमत होगी या असहमत। जब कभी परिषद्‌ किसी 
संशोधन को पारित करेगी वह इसी आशा से पारित करेगी कि विधान-सभा उसे 
स्वीकार कर लेगी। यदि वह स्वीकार नहीं करती है तो आगे की कार्यवाही होती 
है। इसलिए खण्ड (ग) में ये शब्द होने चाहियें-“परिषद्‌ द्वारा विधेयक संशोधनों 
सहित पारित होता”, और अन्य शब्दों को निकाल देना चाहिये। 


*अ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर 
ने जिस अनुच्छेद 772 को उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करता हूं। पुराने 
मसौदे में संयुक्त अधिवेशन के लिए जो उपबन्ध था वह एक उपयुक्त उपबन्ध 
था। यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह अब क्‍यों निकाला जा रहा है। हमें 
पहले यह निश्चय कर लेना चाहिये कि हमें उत्तर-सदन की आवश्यकता है या 
नहीं। यदि हमें उतर-सदन की आवश्यकता है तो उसे कुछ शक्तियां प्राप्त होनी 
चाहियें। विधि-निर्माण में उसे भी योग देना है। जब वयस्क मताधिकार पर आधृत 
एक नवीन संविधान प्रवत्तन में आयेगा तो अवर सदन को ही सब शक्तियां दे देने 


72] भारतीय संविधान सभा [। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


से संकट उपस्थित हो सकता है। अवर-सदन के सम्पूर्ण प्रभुत्व के प्रति मेरी निष्ठा 
नहीं हे। मेरी यह धारणा है कि शक्ति उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिये 
जो साक्षर हों और केवल साक्षर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हों। मेरी यह धारणा 
भी है कि उन लोगों को ही शक्ति प्रदान की जाये जो न केवल 88 हों 
बल्कि न्याय करने की क्षमता भी रखते हों। मुझे विश्वास नहीं हे वयस्क 
मताधिकार की आधारशिला पर निर्मित अवर-सदन किसी के प्रति न्याय कर सकेगा। 
भारत के लोग निरक्षर ही नहीं हैं बल्कि संकुचित विचार भी रखते हैं और धर्मान्धिता 
तथा अन्ध विश्वास में डूबे हुये हैं। इसलिए मैं इस अनुच्छेद के पुराने मसौदे 
के पक्ष में हूं जिसमें संयुक्त अधिवेशन के सम्बन्ध में उपबन्ध था। अपने देश 
के राजनैतिक जीवन को देखते हुए मेरा अपना यह विचार था कि उत्तर सदन 
को अवर सदन के समान ही शक्तियां प्राप्त होनी चाहियें किन्तु फिर विचार करने 

मैंने इस मध्य मार्ग का अनुसरण करना उचित समझा कि संयुक्त अधिवेशन 
के लिए एक उपबन्ध होना चाहिये। किन्तु सत्र के अन्त में अब इस अवसर 
पर हमारे सामने एक नवीन अनुच्छेद रखा गया है। मैं इस पूरे अनुच्छेद का विरोध 
करता हूं। 


दूसरी बात यह है कि उत्तर सदन को विधि के पारित होने में देर करने 
की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। यह एक सुनिश्चित सिद्धान्त है। पुराने अनुच्छेद में 
छह मास की अवधि निर्धारित की गई थी। अब उस अवधि को कम करके एक, 
दो अथवा तीन मास का समय रखा गया हे। मैं कह नहीं सकता कि इनमें से 
किस अवधि को सभा स्वीकार करेगी। मेरा अपना यह विचार है कि यह अवधि 
एक वर्ष की होनी चाहिये। इस बीच अन्तर्दृष्ट होकर सावधानी से विचार करने 
का अवसर मिलेगा ताकि यदि कोई विधेयक किसी समय विद्देष तथा उद्विग्नता 
से पारित किया गया हो तो उत्तेजना के शान्त होने पर उसका पुनर्विलोकन हो 
सकेगा और कुछ समय बीत जाने के कारण लोग निरूद्धिग्ग होकर प्रत्येक प्रश्न 
पर यथोचित रूप से विचार कर सकेंगे। लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली को स्थापित 
करने के लिए तथा अवर-सदन को सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए बिना 
समझे-बूझे कदम उठाने से देश संकट में पड़ जायगा। श्रीमान्‌, मेरी यह धारणा 
है कि महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गये थे उन्होंने कांग्रेसननों के रूप 
में जन्म लिया है। उन्होंने देश का विभाजन ही नहीं किया है बल्कि वे अब 
देश के उस भाग के हितों के लिए भी संकट उपस्थित कर रहे हैं जो उनके 
संरक्षण में हे। संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र को स्थापित करने के प्रयास में सब 
कुछ विनष्ट हो जायेगा। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमानू, यह एक 
५8 अनुच्छेद है और मसौदा-समिति ने जो नवीन संशोधन उपस्थित किया 
है लिए मैं उसे बधाई 02 में नहीं समझता था कि मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद इसका इस प्रकार विरोध करेंगे। उन्हें इस पर संदेह है कि वयस्क मताधिकार 
पर आ धूत त अवर-सदन उतरदायित्व को वहन कर सकेगा या नहीं और उनकी यह 
धारणा है कि उत्तर-सदन को ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। मुझे स्मरण 
नहीं हे कि जब वयस्क मताधिकार सम्बन्धी उपबन्ध पारित किया गया था तो उन्होंने 
उसका विरोध किया था या नहीं। किन्तु मेरा अपना यह विचार है कि यदि संविधान 
में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई उपबन्ध है तो वह वयस्क-मताधिकार सम्बन्धी 
उपबन्ध है। उसके अधीन देश का प्रत्येक वयस्क अपने मत का प्रयोग कर सकेगा 
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और देश के भाग्य का निर्णय कर सकेगा। हम आरम्भ से ही इसी के लिए 
लड़ते रहे हैं और मुझे यह सुनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ है कि अवर सदन 
एक अनुत्तदायी सभा है और उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरे विचार 
से इस अनुच्छेद का गा उपयुक्त मसौदा तैयार किया गया है। इसमें उसी प्रथा 
को स्वीकार किया गया है जो इंग्लिस्तान में प्रचलित है। प्रत्येक देश में उत्तर-सदन 
887 000 करने वाली सभा है और जब कभी किसी बात के सम्बन्ध में सन्देह 

है अथवा कोई उपबन्ध शीघ्रता से पारित हो जाता है तो वह उस पर विचार 
करती है। उत्तर सदन के सुझाव पर अवर सदन विचार कर सकता है और यदि 
कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे दूर कर सकता हे। 0938. मेरे विचार से 
डॉ. अम्बेडकर का संशोधन एक उपयुक्त संशोधन है और में उसका समर्थन करता 
हूं। किन्तु मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 5 च्छेद 72 में परिषद्‌ 
के आह्ाान के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है। सम्भव है कि दो मास तक 
परिषद्‌ का आह्नान ही न हो। किसी पर इसका दायित्व होना चाहिये कि वह परिषद 
का आह्वान करे ताकि विचाराधीन विषय का निर्णय दो मास में हो सके। मेरे विचार 
से यदि मेरे मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद गम्भीरता से विचार करेंगे तो उन्हें फिर कोई 
आपत्ति न होगी और वे अवर-सदन से भय न करेंगे। 


*भ्री तजम्मुल हुसैन (बिहार : मुस्लिम): श्रीमानू, डॉ. अम्बेडकर ने जो 
संशोधन उपस्थित किया है उसका आशय यह है कि यदि किसी राज्य का 
अवर-सदन किसी विधेयक को पारित करता है और वह उत्तर-सदन के न ख 
रखा जाता है और वह उसे अस्वीकार कर देता है, अथवा संशोधित कर 

, अथवा दो मास तक कुछ नहीं करता है, तो अवर-सदन उसे संशोधन सहित 
अथवा संशोधन रहित पारित कर सकता है। वह फिर उत्तर-सदन में जायेगा। यदि 
परिषद्‌ उसे अस्वीकार करती है, अथवा संशोधित करती है, अथवा दो मास तक 
कुछ नहीं करती है, तो वह विधेयक स्वतः विधि हो जायेगा और सहमति के 
लिए राज्यपाल के सामने रखा जायेगा। मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद को 
इस पर आपत्ति है। मेरे विचार से राज्य में अवर-सदन का ही अधिक महत्व 
होगा क्‍योंकि वह सभी लोगों की प्रतिनिधि सभा होगी। इंग्लिस्तान में भी इसी प्रकार 
की प्रथा प्रचलित है। निस्संदेह, यह प्रथा धन-विधेयकों पर लागू नहीं होती है। 
महत्वपूर्ण बात यह है, और इसी पर विचार भी करना चाहिये, कि उत्तर सदन 
का स्वरूप कैसा है। उसमें नामनिर्देशित लोग होंगे और वे कुछ हितों का प्रतिनिधित्व 
करेंगे, परन्तु अवर सदन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस शक्ति के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव किया गया है, यदि वह अवर सदन को नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ 
यह होगा कि कुछ लोगों को राज्य के अन्य लोगों के मत को उलट देने का 
अधिकार प्राप्त हो जायेगा। लोकतंत्र में लोकमत का ही महत्व है और उसका 
प्रतिनिधित्व अवर सदन में ही होता है। श्रीमान्‌ मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का 
समर्थन करता हूं। 


*श्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल पक ): श्रीमान्‌, डॉ. अम्बेडकर 
ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस संशोधन के 
लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता हूं। किन्तु इस सभा के बाहर के लोगों का जो मत 
है उसका भी उन्हें आदर करना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन 
से दूसरे सदन को स्थापित करने का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा। दूसरे सदन 
का उद्देश्य ही यही है कि वह पुनर्विलोकन का कार्य करे और विधि-निर्माण में 
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विलम्ब करे। यदि लोकप्रिय सभा में बहुत सदस्य हों तो इस व्यवस्था की प्राय: 
आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी सभा के सदस्यों को कुछ भी अनुभव न हो 
तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि उत्तर सदन में उसके कार्य का 
02022 हो तथा उस पर पुनर्विचार किया जाये। उत्तर-सदन का यही कर्त्तव्य 

कि वह विधेयकों पर गम्भीरता से दूसरी बार विचार करे। यथोचित रूप से 
विचार करने के पश्चात्‌ वह संशोधनों का सुझाव रखता है जो अवर-सदन में प्राय: 
स्वीकार कर लिये जाते हैं। मुझे उत्तर सदन के कार्य का कुछ अनुभव है। मैंने 
यह देखा है कि आरम्भ में अवर-सदन उत्तर-सदन से कुछ चिढ़ा सा रहता है 
और यह समझ में भी आता है। अवर-सदन के सदस्य यह समझते हैं कि 
उत्तर-सदन अनधिकृत रूप से स्थापित हो गया है और उसका उद्देश्य अवर-सभा 
के कार्य को निष्फल कर देना ही है। परन्तु बात यह नहीं है। बंगाल में मुझे 
जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि दूसरे सदन की 
आवश्यकता है और चाहे अवर-सदन उसकी कितनी ही आलोचना क्‍यों न करता 
रहा हो किन्तु अन्त में उसकी उपयोगिता उसने भी स्वीकार की है। श्रीमान्‌, यदि 
उत्तर-सदन को कार्य करना ही है तो उसे अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए 
पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये। खण्ड (]) के उपखण्ड (ख) में यह उपबन्धित 
है कि यदि अवर-सदन द्वारा पारित कोई विधेयक परिषद के सम्मुख रखे जाने 
की तिथि से दो मास के अन्दर उसके द्वारा पारित नहीं होता है तो वह पुनर्विचार 
के लिए अवर-सदन के सामने रखा जायेगा। मेरा यह निवेदन है कि यदि हम 
दो मास की कडी शर्त रखते हैं तो सम्भावना इसकी भी है कि उत्तर-सदन कई 
मामलों के सम्बन्ध में कुछ कार्य ही न कर सकेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। 
यदि किसी विधेयक को अवर-सदन पारित कर देता है और वह सत्र के अंत 
में उत्तर-सदन के सामने रखा जाता है और वह सदन दीर्घकाल के लिए स्थगित 
हो जाता है और दो मास तक समवेत नहीं होता तो इस स्थिति में उत्तर-सदन 
उस मामले पर ही विचार कर सकेगा और उस सदन के सदस्य तथा कर्मचारियों 
के पास कुछ भी काम न रहेगा। यदि उत्तर सभा को कार्य करना है तो उसे 
विधेयकों पर यथाचित रूप से विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिये। 
इसलिए मेरा यह निवेदन है कि दो मास की शर्त एक कड़ी शर्त है और उससे 
दूसरे सदन का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा तथा उसका सब व्यय और श्रम भी 
निरर्थक सिद्ध होगा। 


इसके अतिरिक्त संशोधन के खण्ड (2) में यह उपबंधित है कि यदि 
उत्तर-सदन किसी विधेयक को दो मास के अन्दर पारित न कर सके तो अवर-सदन 
उस पर फिर विचार करेगा और उसे संशोधनों सहित अथवा संशोधनों रहित पारित 
करेगा और इसके पश्चात्‌ वह उत्तर-सदन के सम्मुख फिर रखा जायेगा । इस 
खण्ड में यह उपबंधित है कि यदि कोई विधेयक उत्तर-सदन के सामने रखा गया 
और यदि वह इस तिथि से एक मास के अन्दर पारित नहीं हुआ तो अवर सभा 
ने जिस रूप में उस विधेयक को पारित किया था उसी रूप में वह दोनों सभाओं 
द्वारा पारित समझा जायेगा। श्रीमान्‌ू, इस उदाहरण द्वारा मैंने यह दिखाया है कि एक 
अवस्था में उत्तर-सदन को विधेयक पर विचार करने का अवसर ही न मिलेगा 
और एक अवस्था में वह उस पर पर्याप्त विचार न कर सकेगा। वह एक मास 
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में अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता और किसी अवस्था में उसे किसी भी 
विधेयक पर विचार करने का अवसर नहीं मिलेगा। कोई विधेयक पेचीदा हो सकता 
है, कठिन हो सकता है और विवादग्रस्त भी हो सकता है। उसे प्रवर समिति के 
सामने रखने अथवा मत-संग्रह के लिए घुमाने की आवश्यकता हो सकती है। वास्तव 
में हम कह नहीं सकते कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हम थोड़ी 
देर के लिए मान लेते हैं कि अवर-सदन और उत्तर-सदन दोनों ईमानदारी से काम 
करेंगे, और मुझे विश्वास है कि वे ईमानदारी से काम करेंगे ही। उत्तर-सदन यह 
निर्णण कर सकता है कि विधेयक पर एक प्रवर-समिति विचार करे अथवा विशेषज्ञ 
उसकी परीक्षा करें। दूसरी अवस्था में हमने एक मास की शर्त रख दी है। मेरा 
यह निवेदन है कि इन सख्त शर्तों से दूसरे सदन का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा। 
इसलिए मेरा यह निवेदन है कि संविधान के प्रारम्भिक मसौदे में इस अनुच्छेद 
का रूप उपयुक्त था। मसौदा-समिति के पास अत्यधिक कार्य होने से वह निराश 
हो गई और किसी भी सुझाव अथवा संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 
तैयार हो गई। मेरा यह निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर सावधानी 
से विचार करने की आवश्यकता है। एक मास अथवा दो मास की सख्त शर्तें 
अव्यावहारिक सिद्ध होंगी और उनके कारण सुचारू रूप से कार्य न हो सकेगा। 
यह प्रश्न सदभावना से हल होना चाहिये और इसी प्रकार इसे हल करने की 
व्यवस्था करनी चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण आपत्ति है क्‍योंकि 
इस व्यवस्था से उत्तर-सदन का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है और वह सदन 
निरर्थक हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। 


सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब : सिख) : अध्यक्ष महोदय, संशोधनों की 
सूची में मेरे नाम से एक संशोधन था किन्तु एक नियम-सम्बन्धी कारण से वह 
उपस्थित नहीं किया जा सका। मेरा यह निवेदन है कि अन्त में यह अनुच्छेद 
जिस रूप में प्रस्तावित किया गया है उस रूप में वह स्पष्ट नहीं है। जो प्रक्रिया 
निर्धारित की गई है उसका अनुसरण करना इतना कठिन हो जायेगा कि साधारण 
विधि-निर्माण में भी अत्यधिक देर हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि एक दो बातें स्पष्ट 
कर दी जायें। जहां तक उपखण्ड (ख) का सम्बन्ध हे, उसमें यह निर्धारित किया 
गया हे कि जब से कोई विधेयक उत्तर-सदन के सामने रखा जाये तब से उसके 
पारित होने तक दो मास से अधिक समय न बीतना चाहिये। इसके अतिरिक्त खण्ड 
(।) के उपखण्ड (ग) में कहा गया है, “परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों 
सहित पारित होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती”, यह बहुत अस्पष्ट है। जब 
परिषद्‌ किसी विधेयक को संशोधनों सहित स्वीकार कर लेती है तो वह विधान-सभा 
के पास वापस भेजा जाता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे विधान-सभा सहमत 
हो या असहमत उसे एक दूसरा अधिवेशन करना ही होगा और विधेयक को दुबारा 
पारित करना ही होगा। इसके अतिरिक्त खण्ड (2) (ग) के अधीन यदि परिषद्‌ 
किसी विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित करती है जिनसे विधान-सभा सहमत 
नहीं होती, तो विधान-सभा को उस पर तीसरी बार विचार करना होगा, क्‍योंकि 
बिना ऐसा किये हुये यह ज्ञात नहीं हो सकेगा कि विधान-परिषद द्वारा प्रस्तावित 
संशोधनों से विधान-सभा सहमत है या नहीं। इस प्रकार विधान-सभा में तीन बार 
और विधान-परिषद्‌ में दो बार विचार होने से किसी ऐसी विधि के निर्माण 
में विलम्ब हो सकता है जिसे शीघ्रता से पारित करने की आवश्यकता हो। 
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[सरदार हुकम सिंह] 


परिषद्‌ का कर्त्तत्य यह है कि वह अनावश्यक शीकघ्रता से विधि-निर्माण न होने 
दे किन्तु इसकी भी एक सीमा है। यह न होना चाहिये कि बिना किसी आवश्यकता 
के विलम्ब हो और किसी विधि का उद्देश्य ही निष्फल हो जाये। यदि इस प्रकार 
की व्यवस्था की गई तो इससे परिषद को बहुत सी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जायेगी 
जो उसे प्रदान करना अनावश्यक है। मेरे माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का 
इस प्रकार के लोकततन्त्र में विश्वास नहीं है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरा लोकतन्त्र में पूण विश्वास है किन्तु संसदीय प्रणाली 
में मेरा विश्वास नहीं है। इन दोनों में बहुत अन्तर हे। 


“सरदार हुकम सिंहः मैंने कहा था 'इस प्रकार का लोकतंत्र' जो इस उपबन्ध 
में निर्धारित है। वे शायद “इस प्रकार' शब्दों को नहीं सुन पाये। उनका यह कहना 
है कि अवर-सदन को साधारण शक्तियां नहीं प्रदान की जानी चाहिये। मेरा यह 
निवेदन है कि यदि हम इस व्यवस्था को प्रयोग में लाना चाहते हैं तो हम सच्चे 
हृदय से उसे प्रयोग में लायें और कोई बात उठा न रखे। इसलिए लोक-प्रतिनिधियों 
को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये ताकि जब कभी वे यह समझे कि 
कोई विधि लोक-हित साधन के लिए आवश्यक है तो वे उसे पारित कर सके। 
यदि कभी अनावश्यक शीघ्रता दिखाई गई हो और उसे रोकना हो तो उसे रोकने 
के लिए पर्याप्त व्यवस्था है क्योंकि जब कभी विधान-परिषद्‌ किसी विधेयक को 
अस्वीकार करेगी, अथवा कुछ संशोधनों के साथ उसे विधान-सभा के पास वापस 
भेजेगी, तो विधान-सभा को उस पर विचार करना ही होगा। इसके अतिरिक्त यदि 
उसे दोनों सदन भी पारित कर दें तो उसे अनुमति के लिए राज्यपाल के पास 
भेजना ही होगा और इस अनुच्छेद के परन्तुक के अधीन राज्यपाल उसे सुझावों 
तथा संशोधनों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मेरा यह प्रस्ताव था 
कि जब विधान-सभा किसी विधेयक को दूसरी बार पारित कर ले तो उसे फिर 
परिषद के पास वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित प्रक्रिया 
बहु-श्रम-साध्य और बहु-व्यय-साध्य होगी और इससे विधि-निर्माण में भी विलम्ब 
होगा। मेरे विचार से वह अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड (ग) के पश्चात्‌ 
यह निर्धारित किया गया है कि “विधान-सभा विधेयक को, उसी या किसी आगे 
आने वाले सत्र में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या बिना, जो विधान-परिषद्‌ ने किये 
हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः पारित कर सकेगी....” यह मेरी समझ में नहीं आता 
कि विधान-परिषद्‌ इन संशोधनों को करने, स्वीकार करने अथवा इनका सुझाव करने 
के लिए सक्षम है या नहीं। निस्संदेह, वह एक परामर्शदातृ सभा है और वह सुझाव 
रख सकती है और संशोधनों के साथ विधेयक को भी वापस लौटा सकती हे 
किन्तु मैं कह नहीं सकता कि इन तीन शब्दों के भिन्‍न अर्थ हैं अथवा ये एक 
ही बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किये गये हैं। मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर 
से प्रार्था करता हूं कि वे इसे भी स्पष्ट करें। 


श्रीमानू, इन शब्दों के साथ में मैं इस अनुच्छेद के वर्तमान मसौदे का विरोध 
करता हूं। 
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डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रानन्‍्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह 
उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि राज्यों में दूसरे सदन के सम्बन्ध में 
जो उपबन्ध है उसकी इस कारण आवश्यकता है कि वयस्क मताधिकार पर विश्वास 
नहीं रखा जा सकता और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद से अधिक स्पष्टता से इस धारणा 
को किसी अन्य सदस्य महोदय ने व्यक्त नहीं किया है। उनका यह विचार हे 
कि यदि दूसरे सदन के लिए उपबन्ध नहीं रखा गया और उसे अधिक शक्तियां 
प्रदान न को गई तो देश विनष्ट हो जायेगा। मैं इस अवसर पर इसी कारण बोलने 
आया हूं कि इस समय हम जिस उपबन्ध पर विचार कर रहे हैं उससे यह प्रकट 
होता है कि दूसरे सदन का उद्देश्य केवल विधि-निर्माण में विलम्ब करना हे। 
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने यह ठीक ही कहा है कि हमने इस सदन को कोई भी 
प्रभावपूर्ण शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। प्रश्न यह है कि क्‍या केवल विधि-निर्माण 
में विलम्ब करने के लिए दूसरे सदन के लिए इतना प्रबन्ध करने तथा उसमें 
प्रतिनिधित्व आदि की कठिनाइयों को हल करने और उसमें प्रतिनिधित्व करने के 
लिए यथोचित हितों को क्‍या ढूंढ निकालने की आवश्यकता हे? दूसरे शब्दों में 
केवल इस उद्देश्य से दूसरे सदन को स्थापित करने की क्‍या आवश्यकता है? अब 
अनुच्छेद 72 में जो उपबन्ध रखे गये हैं उनके अधीन विलम्ब भी बहुत कम 
हो सकेगा। अधिक से अधिक छह मास का विलम्ब होगा। दूसरे सदन को 
धन-विधेयकों को लाने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वह केवल किसी 
ऐसे विधेयक के पारित होने में देर कर सकता है जिसे विधान-सभा ने स्वीकार 
किया हो और जिससे वह असहमत हो। श्रीमान्‌, मेरे विचार से जिन साधारण कार्यों 
को वह करेगा उनका महत्व, जो श्रम और धन व्यय होगा उसकी तुलना में कुछ 
भी न होगा। चूंकि अभी हमने दूसरे सदन की रचना, उसमें प्रतिनिधित्व तथा उसको 
सदस्यता के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया है इसलिए मेरा यह अनुरोध हे 
कि इस सुझाव पर विचार किया जाये कि क्‍या राज्यों के लिए दूसरे सदन की 
व्यवस्था बिल्कुल ही न करना सम्भव नहीं है। 


श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमानू, हमने यह देखा 
है कि प्रान्तों में दूसरे सदनों की स्थापना का बहुत विरोध किया गया है और 
इस कारण मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। वे नहीं चाहते कि उनके यहां दूसरे 
सदन स्थापित किये जायें और इसलिये यह प्रांतों पप ही छोड़ दिया गया है कि 
वे दूसरे सदन स्थापित करें अथवा न करें। जिन प्रांतों में दूसरे सदन स्थापित भी 
हों उनको भी इसकी स्वतन्त्रता दी गई है कि वे यदि चाहें तो यह निश्चय कर 
सकते हैं कि दूसरे सदनों का विघटन कर दिया जाये। यदि किसी प्रान्त ने दूसरा 
सदन स्थापित न किया हो तो उसे भी इसकी स्वतंत्रता है कि यदि वह चाहे 
तो दूसरे सदन को स्थापित कर ले। जब दूसरे सदन की स्थापना के सम्बन्ध में 
इतना मतभेद है और दूसरे सदन का उद्देश्य यही है कि वह विधिजनिर्माण में 
विलम्ब करे और यदि कोई त्रुटियां रह गई हों तो उन्हें दूर करे तो क्‍या यह 
उचित है कि उसे विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान की जाये? यदि उसे परामर्शदातृ 
सभा का ही कार्य करना होगा तो सम्भवतः प्रत्येक प्रान्त दूसरे सदन को स्थापित 
करना चाहेगा क्योंकि अवर सदन कोई त्रुटियां कर बेठेगा तो उन्हें उत्तर-सदन ठीक 
कर देगा। इसके अतिरिक्त उत्तर-सदन के मत का अधिक महत्व होगा और जब 
कभी बहुत मतभेद होगा तो चूंकि किसी राज्य के उत्तर-सदन में अवर-सदन के 
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[श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर] 


सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत सदस्य ही होंगे, इसलिए वही सदन इसका निर्णय करेगा 
कि किसी विधेयक के सम्बन्ध में क्‍या निश्चय किया जाये। संयुक्त अधिवेशन 
का अर्थ यह है कि किसी विधेयक के सम्बन्ध में उत्तर-सदन के कुछ सदस्य 
ही निर्णय करेंगे और फिर अभी हमने उत्तर-सदन की रचना के सम्बन्ध में भी 
कोई निश्चय नहीं किया है। मुझे इसका विश्वास है कि चाहे उसकी रचना के 
सम्बन्ध में संविधान में उललेख किया जाये अथवा विधान-मण्डल के किसी 
अधिनियम में उसका वर्णन हो, किन्तु उस सदन में कुछ सदस्य ऐसे अवश्य होंगे 
जिन्हें राष्ट्रति अथवा राज्यपाल नाम निर्देशित करेगा और वे कला, शिक्षा आदि 
का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह भी हो सकता है कि यही नामनिर्देशित सदस्य किसी 
सामाजिक अथवा अन्य प्रकार की विधि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करें। इसलिए 
यदि हम दूसरे सदनों को अत्यधिक शक्ति दे देंगे तो कई प्रान्त और देशी राज्य 
दूसरे सदनों की स्थापना का आरम्भ से ही विरोध करने लगेंगे। ये बातें तभी दूर 
हो सकती हैं जब यह प्रान्तों पर छोड़ दिया जाये कि वे कुछ समय के पश्चात्‌ 
इस विषय के सम्बन्ध में निर्णय करें। यह अवश्य होना चाहिये कि अवर-सदन 
जो भी निर्णय करे वह विधि का रूप धारण कर ले। कामन्स-सभा की प्रथा को 
देखकर ही यह अनुच्छेद बनाया गया है। मैं कह नहीं सकता कि अमरीका में 
अथवा आस्ट्रेलिया के विभिन्न प्रांतों में क्या प्रथा है। आस्ट्रेलिया के संघीय संविधान 
तथा अमरीका के संघीय संविधान की ही रूप-रेखा प्राप्य है। 


आस्ट्रेलिया में संयुक्त अधिवेशन के सम्बन्ध में उपबन्ध है। केन्द्र की बात 
दूसरी है। अवर-सदन और उत्तर-सदन के मतभेदों को मिटाने के लिए हमने केन्द्र 
के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया से संविधान के आधार पर संयुक्त अधिवेशन-विषयक 
उपबन्ध रखे हैं। जहां तक प्रांतों का सम्बन्ध हे हमने उनके विषय में आस्ट्रेलिया 
के राज्यों के संविधान का अनुसरण नहीं किया है। उनके सम्बन्ध में हमें इन 
संविधानों का अनुसरण न करना चाहिये। मैं उस संशोधन से सहमत हूं जिसका 
आशय यह है कि हमें इस आभार को स्वीकार न करना चाहिये कि परिषद्‌ को 
नये अधिकार दिये जायें क्योंकि विधान-परिषद्‌ को कोई भी स्थापित नहीं करना 
चाहता। लगभग प्रत्येक प्रान्‍्त एक पृथक परिषद्‌ की स्थापना का विरोध कर रहा 
है। इस स्थिति में हमें परिषद्‌ को अत्यधिक शक्तियां प्रदान न करनी चाहिये अन्यथा 
उसी 3 मत निर्णयकारी होगा और वह अवर-सदन के विचारपूर्ण निर्णयों का शून्यन 
कर देगी। 


माननीय सदस्य महोदय एक अन्य प्रश्न पर भी विचार करें। अवर-सदन के 
प्रति मंत्रि-मण्डल उत्तरदायी होगा और उसी को धन-विधेयकों को लाने का प्राधिकार 
भी है। जहां तक धन-विधेयकों का सम्बन्ध है उत्तर-सदन को उन पर थोड़ा बहुत 
विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त उनके बारे में और कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
हैं। जहां तक अन्य विधेयकों का सम्बन्ध है उनमें कोई सारवान प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त 
हो सकता है और उनके सम्बन्ध में मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
भी पारित हो सकता है जिसके फलस्वरूप मंत्रि-मण्डल को पद-त्याग करना पड़े। 
कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इस स्थिति में सबसे अच्छी प्रणाली यही होगी 
कि एक अथवा दो सत्रों के पश्चात्‌ यदि अवर-सदन किसी विधेयक को पारित 
ही करना चाहे किन्तु उत्तर-सदन इसके लिए सहमत न हो तो अवर-सदन द्वारा 
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पारित विधेयक स्वत: विधि का रूप धारण कर लेगा। इससे उत्तर-सदन का 
अवर-सदन से कलह न होगा और राज्यों को भी दूसरे सदन को स्थापित करने 
तथा उनसे परामर्श करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 


मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने संयुक्त 
अधिवेशन के सम्बन्ध में इस संशोधन पर संशोधन उपस्थित किये हैं उनसे प्रार्थना 
करता हूं कि वे उन पर मतदान के लिए जोर न दें। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: (संयुक्त प्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने 
माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर के भाषण को स्पष्टतया नहीं सुन सका। इसलिये मैं 
कह नहीं सकता कि उन्होंने यह बताया है की नहीं कि अनुच्छेद 72 के सम्बन्ध 
में उन्होंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसकी क्‍यों आवश्यकता है। 


सभा को इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार है कि दूसरा सदन स्थापित 
किया जाये या नहीं। पहले एक दिन माननीय सदस्यों में इस विषय पर मतभेद 
था कि विधान-परिषदों की रचना के सम्बन्ध में संविधान में उपबन्ध रखने चाहिये 
अथवा संसद को उनके सम्बन्ध में उपबन्ध रखने की स्वतंत्रता देनी चाहिये। श्रीमान्‌, 
मेरा यह विचार है कि विधान-परिषदों को चाहे जिस प्रकार स्थापित किया जाये 
किन्तु वे सरकार अथवा अवर-सदन के इशारों पर ही नाचेंगी। उनकी स्थिति ऐसी 
न होगी कि वे स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रकट कर सकें। विधान-परिषद्‌ 
साधारणतया अवर-सदन के अधिकांश सदस्यों का जो मत होगा उसी को व्यक्त 
करेगा। इस स्थिति में मुझे यह दिखाई देता है कि उत्तर-सदनों को स्थापित करने 
से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। किन्तु यदि सभा की यह इच्छा हो कि उत्तर-सदन 
स्थापित किया जाये तो मेरा यह सुझाव है कि उसकी शक्तियां इतनी कम न करनी 
चाहियें कि वह अवर-सदन द्वारा उसके पास भेजे हुये विधेयकों पर सावधानी से 
विचार ही न कर सके। 


संविधान के मसोदे में यह प्रस्तावित किया गया था कि: 


“विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, किसी विधेयक के 
पारित होने और विधान-परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के पश्चात्‌ विधान-परिषद्‌ द्वारा 
विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किये बिना, 
यदि छह से अधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विघटन होने के 
कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है तो, विधेयक पर विचार करने 
और मत देने के प्रयोजनार्थ, राज्यपाल सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए 
बुला सकेगा:” 


यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह धन-विधेयकों पर लागू न होगा। इसके 
39/ जिस अनुच्छेद को मैंने पढ़कर सुनाया है उसके खण्ड (2) में उपबंधित 
किः 


“ऐसे छह मास की अवधि की संगणना में, जो कि इस अनुच्छेद के खण्ड 
(]) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें 
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दोनों सदनों का सत्रावसान अथवा चार से अधिक दिनों के लिए स्थगन हुआ 
। १४ 


संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 772 जिस रूप में रखा गया है, उसकी दो 
बातों के सम्बन्ध में आपत्ति को जा सकती है। एक यह है कि अवर-सदन द्वारा 
पारित किसी विधेयक पर विचार करने के लिए विधान-परिषद्‌ के असहमत होने 
से ही राज्यपाल को यह विचार करना पडेगा कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र 
किया जाये ताकि यह जाना जा सके कि विचाराधीन विधेयक के लिये विधान-मण्डल 
सहमत है या नहीं। दूसरी बात जिस पर आपत्ति की जा सकती है यह है कि 
यदि उपरोक्त खण्ड में वर्णित रीति से छह मास की संगणना की गई तो अवर-सदन 
द्वारा पारित किसी विधेयक के सम्बन्ध में कया निर्णय हुआ है यह एक वर्ष या 
इससे भी अधिक समय तक भी निश्चित रूप से न जाना जा सकेगा। दो-तीन 
दिन पहले मसौदा-समिति ने इसके सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया था 
जिससे छह मास की अवधि तीन मास की रह गई। परन्तु इसके अतिरिक्त उससे 
संविधान के मसौदे के उपबन्धों में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मसौदा-समिति 
ने अन्त में जो संशोधन उपस्थित किया है उससे यह अवधि दो मास की रह 
गई है और उस रीति में भी परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार दो मास की 
संगणना की जायेगी। मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. 88 808 ने, जो मसौदा-समिति 
के सदस्य हैं, अब यह संशोधन उपस्थित किया है कि विधान-परिषद्‌ को विचार 
के लिये जो समय दिया जाये वह दो मास का न हो बल्कि तीन मास का हो। 
इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस विषय के सम्बन्ध में मसौदा-समिति भी 
कोई निश्चित विचार नहीं रखती। 


समिति के सुयोग्य सदस्यों के विचार भी अनिश्चित ही हैं। इसलिए सभा को 
यह जानने का अधिकार है कि समय-समय पर ऐसे परिवर्तनों का 2 क्यों 
रखा जा रहा है जिनके सम्बन्ध में मसौदा-समिति भी इतने समय तक निश्चय 
नहीं कर सकी हे। 


श्रीमानू, मुझे इसका कोई खेद नहीं है कि जिस अवधि की मैंने कई बार 
चर्चा की है उसकी संगणना के सम्बन्ध में जो उपबन्ध रखा गया था उसे निकाल 
दिया गया हे यदि दूसरे सदन को स्थापित करना ही है तो हमें इस पर 
विचार करना कि अवर-सदन द्वारा भेजे हुये विधेयकों पर विचार करने के 
लिए उत्तर-सदन को कितना युक्तियुक्त समय दिया जाना चाहिये। क्‍या संविधान 
के मसौदे में जो छह मास का समय निश्चित किया गया है वह अत्यधिक हे, 
अथवा क्‍या प्रान्तों की इस समय की विधान-परिषदें विधेयकों को केवल इस कारण 
रोकने की प्रवृत्ति दिखा रही हैं कि उनके पारित होने में देर हो जाये अथवा उन 
पर विचार ही न हो सके? जहां तक मुझे स्मरण है ऐसा कोई उदाहरण उपस्थित 
नहीं हुआ है। मेरे प्रान्त, अर्थात्‌ संयुक्त प्रान्त में, उत्तर-सदन ने बहुत विवाद-प्रस्त 
विषयों पर विचार किया है परन्तु जहां तक मुझे विदित है ऐसी कोई आपत्ति नहीं 
की गई है कि उसने महत्वपूर्ण विधेयकों को अकारण रोकने के लिए अपनी स्थिति 
का उपयोग किया जिससे लोक-प्रतिनिधि ऐसी विधियों को पारित न कर सके जिनसे 
लोगों का हित-साधन होता था। मैं कह नहीं सकता कि किसी अन्य विधान मंडल 
में भी ऐसे विवाद-ग्रस्त विधेयक उपस्थित किये जा सकते हैं जैसे संयुक्त प्रान्त 
के विधान-मण्डल में उपस्थित किये गये हैं। यदि व्यवहार से यह सिद्ध नहीं होता 


संविधान का प्रारूप [8] 


कि वर्तमान प्रक्रिया का दुरुययोग हो सकता है तो इसका दायित्व मसौदा-समिति 
पर है कि वह सिद्ध करे कि मसौदे में अवधि-सम्बन्धी उपबन्ध में परिवर्तन करने 
की आवश्यकता है। मसौदा-समिति ने समय-समय पर जो परिवर्तन किये हैं उन्हें 
देखते हुए, मेरे विचार से, वह किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं कर रही हे। 
मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि एक उपयुक्त सिद्धांत का अनुसरण 
किया जा रहा है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह कहता हूं कि किसी सिद्धान्त का 
अनुसरण नहीं किया जा रहा हे। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मुझे इसकी प्रसन्‍नता है कि मेरे माननीय मित्र ने इसे 
स्वीकार किया है कि जिस संशोधन को उन्होंने सभा के सम्मुख रखा है उसमें 
कोई सिद्धान्त सन्निहित नहीं हे। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह कार्यसाधन और व्यवहार का विषय 
है। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: वे इसे स्वीकार करते हैं कि यह कार्यसाधन और 
व्यवहार का विषय है। मेरा सभा से यह अनुरोध है कि वह इस पर विचार करे 
कि यदि दूसरे सदन को स्थापित किया गया हो तो क्‍या किसी महत्वपूर्ण और 
लम्बे विधेयक पर भी विचार करने के मिले उसे दो या तीन महीने से अधिक 
समय न देना चाहिये? यदि यह उपबन्ध पारित हो जाता हे तो किसी ऐसे विधेयक 
के प्राप्त होने पर भी, जिसमें तीन सौ से अधिक खण्ड हों, उत्तर-सदन का यह 
कर्तव्य हो जायेगा कि वह उसे तीन मास तक पारित कर दे। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: केवल दूसरे अवसर पर। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मेरे माननीय मित्र संशोधन को अधिक सावधानी से 
पढ़ें। 


*श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः जिस समय अवर-सदन कार्य करता है 
उत्तर-सदन सोता रहता है। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मेरे माननीय मित्र ही सोये हुये दिखाई देते हें। 
जब अवर-सदन आराम से यह विचार करेगा कि कौन से विधेयक उत्तर-सदन 
के सम्मुख रखे जायें उत्तर-सदन सोता नहीं रहेगा। सम्भव है उसका अधिवेशन 
न हो रहा हो। जिस दिन उत्तर-सदन को किसी विधेयक के पारित होने की सूचना 
प्राप्त होगी उससे कम से कम तीन सप्ताह पश्चातू वह समवेत होगा। इसलिये 
किसी विधेयक पर विचार करने के लिये उसे दो मास से अधिक समय न मिलेगा। 
इस प्रश्न के सभी अंगों पर तथा उत्तर-सदन को स्थापित करने के कारण पर 
विचार करने के पश्चात्‌ मैं यह सुझाव रखता हूं कि यदि सभा यह निश्चय करे 
कि उत्तर-सदन की स्थापना आवश्यक है तो अवर-सदन द्वारा पारित विधेयकों पर 
सावधानी से विचार करने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। यदि 
उत्तर-सदन पर इतनी कृपा भी नहीं की जाती तो उसे अस्तित्व में लाना ही निरर्थक 
है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, मेश अपना यह विचार है कि वर्तमान परिस्थिति 
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में उत्तर-सदनों की आवश्यकता नहीं है और यदि उन्हें स्थापित किया गया तो 
वे न तो कोई उपयोगी कार्य कर सकेंगे और न किसी विषय के सम्बन्ध में स्वतन्त्र 
रूप से निर्णय कर सकेंगे। किन्तु यदि सभा उत्तर-सदनों को स्थापित करने के 
पक्ष में निर्णय करती है तो मेरा यह सुझाव है कि विधेयकों पर सावधानी से 
विचार करने के लिए उन्हें इतना कम समय न देना चाहिये कि वे निरर्थक सिद्ध 
हों। 

*भ्री बी,आई. है 80988 पिल्ले (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे 
माननीय मित्र डॉ. अगडकर के संशोधन के दूसरे अंश को स्वीकार करने से मेरे 
इस विचार की पुष्टि होती है कि प्रान्तों में उत्तर-सदनों को अस्तित्व में लाना 
निरर्थक होगा। यह संशोधन इस उद्देश्य से उपस्थित किया गया है कि विधान-सभायें 
जिन विधेयकों को शीघ्रता से पारित करें उन पर उत्तर-सभा सावधानी से विचार 
करे और उनके सम्बन्ध में निर्णय करे। यह भी समझा गया है कि इस संशोधन 
के फलस्वरूप दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन न हो सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट 
है कि यदि हम संशोधन के दूसरे अंश को स्वीकार करते हैं तो कुछ वर्गों और 
समुदायों के हित संकट में पड़॒ जायेंगे। विधान-सभा में किसी विधि के पारित 
होने पर लोकमत उसके विरुद्ध हो सकता है। ऐसी दशा में केवल परिषद्‌ ही 
से रक्षा की आशा की जा सकती है। यदि परिषद्‌ किसी विधेयक को है बार 
अस्वीकार कर देगी तो उसका अर्थ यह होगा कि उसमें कुछ दोष हें किसी 
हित का संरक्षण नहीं हुआ है। इसलिये यह आवश्यक है कि विधेयकों के पारण 
में परिषद्‌ का भी हाथ हो। यह हमें विदित है कि इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ कई प्रान्तों की विधान-सभाओं में बहुत से विधयेक प्रस्तुत किये गये 
हैं और वहां की परिषदें उनके लिये सहमत हुई हैं। संविधान के पारित होने पर 
और भी अधिक विधेयक प्रान्तों की विधान-सभाओं में प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका 
सम्बन्ध समुदायों के हितों तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने से होगा। यदि इस संशोधन 
के फलस्वरूप विधेयक बिना विचार अस्वीकार कर दिये गये तो कई समुदायों 
और वर्गों के हितों की बहुत हानि होगी। इसलिये मेरे विचार से कोई ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये जिसके अधीन दूसरे सदन के किसी विधेयक को अस्वीकार करने 
पर भी पूर्वोक्त समुदायों के हितों का संरक्षण हो सके। मुझे आशा है कि विशेषज्ञों 
की समिति इस ओर ध्यान देगी और इन हितों को संकट में न पड़ने देगी। 


प्रो. एन.जी. रंगा: (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मसौदा-समिति ने 
जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं कुछ तर्कयुक्त कारणों के आधार पर 
समर्थन करता हूं। मैं अपने मित्र पंडित कुंजरू के इस कथन से सहमत नहीं हूं 
कि या तो उत्तर-सदन स्थापित ही न किये जाये किन्तु यदि उन्हें स्थापित किया 
जाता है तो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिये। जेसाकि मैं पहले एक अवसर 
पर कह चुका हूं, मैं उत्तर-सदनों को स्थापित करने के पक्ष में नहीं हूं। मेरी यह 
इच्छा है कि सभा यह निर्णय करती कि प्रांतों में एक ही सदन हो। किन्तु सभा 
में कुछ प्रांतों के लिए दो सदनों की व्यवस्था की है। यदि उत्तर-सदनों को स्थापित 
करना ही है तो प्रश्न यह उठता है कि वे किस प्रकार के हों? कया उन्हें इसकी 
शक्ति देनी चाहिये कि वे अवर-सदन के विधेयकों के पारण में देर ही न कर 
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सकें बल्कि निष्फल भी बना सकें? मुझे विश्वास है कि सभा इस सम्बन्ध में 
एकमत है कि उत्तर-सदन से केवल परामर्श देने, नरम करने और देर करने की 
आशा की जा सकती हेै। हमारे मतानुसार यह उचित नहीं है। किन्तु यदि हम 
इस रियाअत के लिये तैयार भी हो जायें तो फिर भी यह उचित न होगा कि 
उत्तर-सदन को इतनी शक्ति दी जाये कि वह अवर-सदन द्वारा पारित विधेयकों 
का शून्यन कर सके अथवा उन्हें निरर्थक बना सके। छह मास की क्‍या आवश्यकता 
है? यदि समय की आवश्यकता ही है तो तीन मास से आप को संतोष क्‍यों 
नहीं हो जाता? मेरे माननीय मित्र पण्डित कुंजरू का यह कहना है कि उत्तर-सदन 
तीन मास में किसी विधेयक के विभिन्‍न खण्डों अथवा उसमें अन्तर्ग्रस्त प्रश्नों पर 
विचार न कर सकेगा। अच्छी बात है। वास्तव में स्थिति क्‍या है? अवर-सदन 
विधेयक पर गम्भीरता से विचार कर लेगा और तब उसे उत्तर-सदन के पास भेजेगा। 
वह उसके प्रत्येक खण्ड पर ओर प्रत्येक अंश पर गम्भीरता से विचार कर लेगा। 
वह उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त को भी स्वीकार कर चुका होगा। वास्तव में अवर-सदन 
ही लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा और किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में उसे ही पूर्ण 
अधिकार प्राप्त होना चाहिये। उत्तर-सदन केवल इस पर विचार करेगा कि इस 
सिद्धान्त को पूरे विवरण के साथ किस प्रकार विधि रूप दिया जाये। इस स्थिति 
में उत्तर-सदन को तीन मास से अधिक समय देने की क्‍या आवश्यकता हे? 
व्यावहारिकता की दृष्टि से भी तीन मास से अधिक समय देने की आवश्यकता 
नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिये कि कभी तीन मास का समय देना भी 
संकटपूर्ण सिद्ध हो सकता है। वर्तमान समय में अथवा आगे चलकर विधि-निर्माण 
का कार्य सावधानी से करने की आवश्यकता होगी ताकि संकटपूर्ण सामाजिक 
आन्दोलन न हों और जनता कुछ ऐसे लोगों के भड़काने से अकारण ही उत्तेजित 
न हो जिनका उद्देश्य केवल यह है कि सभी देशों की सामाजिक व्यवस्था उलट 
जाये। इसलिये, श्रीमानू, मेश इस सभा से यह अनुरोध है कि वह मसौदा-समिति 
के इस प्रस्ताव का समर्थन करे कि वह अवधि तीन मास के अधिक न हो। 


इसके अतिरिक्त कई मित्रों ने, जिनमें मेरे मित्र श्री मुनिस्वामी पिलले भी हें 
यह सुझाव उपस्थित किया है कि दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन हों। किन्तु 
इनकी कया आवश्यकता है? उनका यह कहना है कि संयुक्त अधिवेशनों की इसलिये 
आवश्यकता है कि उनमें अधिक समझदारी से काम हो सकेगा। 


हे *थ्री बी,आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले: मैंने कहा था कि उसकी आवश्यकता नहीं 
? 


“प्रो, एन.जी. रंगाः संयुक्त अधिवेशन इस कारण निरर्थक होगा कि उत्तर-सदन 
के एक-तिहाई अथवा एक-चौथाई सदस्य सम्भवत: नामनिर्देशित होंगे। 


“पं, लक्ष्मीकांत मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल): आप यह कैसे कहते हैं? 
हमने अभी इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया है। 


*प्रो, एन.जी. रंगाः हम यह कह चुके हैं और हम यही निश्चय करने जा 
रहे हैं। मेरे विचार से हम यह निश्चय करने जा रहे हैं कि कुछ सदस्यों का 
नाम निर्देशन होगा। इस दशा में अवर-सदन जिस विधि को पारित करेगा उसके 
सम्बन्ध में निर्णण करने का अथवा उसे रोक कर देर करने की इन लोगों को 
अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त उत्तर-सदन के दो-तिहाई अथवा 
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तीन-चौथाई सदस्यों को अवर-सदन ही निश्चित करेगा। इसका परिणाम यह होगा 
कि अवर-सदन को वही लोग यथोचित शीखघ्रता से कार्य न करने देंगे जिन्हें वह 
स्वयं निर्वाचित करेगा। 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: परन्तु आप यह क्‍यों मान लेते हैं कि उत्तर-सदन हमेशा 
अवर-सदन के काम को रोककर उसमें देर कर देगा? 


*प्रो, एन.जी. रंगा: सम्भव है मेरे मित्र यह भूल गये हैं कि इस सभा के 
ही हमारे मित्र किस उद्देश्य से उत्तर-सदनों को स्थापित करना चाहते हैं। उनमें 
से अधिकांश लोग जो इसके पक्ष में बोले थे कि.... 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: यह भूल जाइये कि वह उस प्रकार के उत्तर-सदन होंगे 
जो भारत सरकार के 935 के अधिनियम में वर्णित हैं। 


*प्रो, एन.जी. रंगाः मेरे वे मित्र जो इस सभा में तथा अन्यत्र बोले हैं 
इसके लिये इच्छुक थे कि उत्तर-सदन विधेयकों को नरम करने तथा उनके पारित 
होने में देर करने का काम करें। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि यदि 
हम यह मान भी लें कि आगे के उत्तर-सदनों का निर्माण भिन्‍न प्रकार से होगा 
और वे पहले के उत्तर-सदनों के समान न होंगे तो फिर भी हमें यह न भूलना 
चाहिये कि संसार भर में जहां कहीं उत्तर-सदन है उनका काम विधिनिर्माण में 
देर करना ही हेै। वे प्रतिक्रिया के केन्द्र रहे हैं। इस देश में भी उद्देश्य यह है 
कि उत्तर-सदन प्रतिक्रिया, कट्टरपन्थी और सनातनता के गढ़ हों। मैं इन कट्टरपन्थी 
का, इस प्रतिक्रिया का और इस सनातनता का विरोध करता हूं और यह समझता 
हूं कि इन उत्तर-सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इस सीमा तक 
8) कर सकता हूं कि तीन मास से एक दिन अधिक की अवधि न रखी 
जाये। 


*थ्री श्यामानन्दन सहाय (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने 
डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को कई बार पढ़ा किन्तु मैं यह समझ न पाया कि 
वह किस उद्देश्य से अथवा किसके उद्देश्य साधन के लिए उपस्थित किया गया 
है। उन्होंने अभी कहा है कि इस संशोधन में कोई सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त नहीं है किन्तु 
यह केवल कार्यसाधन और व्यावहारिकता की दृष्टि से उपस्थित किया गया हेै। 
मैं समझ नहीं पाया कि उससे किस प्रकार कार्य-साधन होगा। हम इस समय 
संविधान-निर्माण के पवित्र कार्य को कर रहे हैं। इसलिए एक सदन से अधिक 
सदनों के लिए उपबन्ध रखने से कोई लाभ न होगा। यदि उत्तर-सदनों को शक्तियां 
प्रदान करने पर भी अन्त में हम यह देखें कि उन्हें बनाये रखने में कोई लाभ 
नहीं है तो उन पर व्यर्थ में इतना लोक राजस्व व्यय क्‍यों किया जाये? श्रीमान्‌, 
जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस संशोधन के समर्थकों को यह भय है कि उत्तर-सदन 
केवल देर करने का काम करेंगे। पहले इस भय के लिये कुछ आधार हो सकता 
था किन्तु हम जिस मसौदे पर विचार कर रहे हैं उसमें उत्तर सदन का जो स्वरूप 
निश्चित किया गया है उसे ध्यान में रखते हुये इस भय का कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि उत्तर-सदन विधेयकों के पारित होने में देर करने के अतिरिक्त 
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और कुछ कार्य न करेंगे। वास्तव में अपने प्रान्‍्त के अनुभव के आधार पर मैं 
कह सकता हूं, और मुझे विश्वास है कि कोई भी मेरे इस कथन का खण्डन 
न करेगा कि वहां उत्तर-सदन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ हे। मेरे विचार से यह 
गलत नहीं है कि बिहार की विधान-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत सभी संशोधन वहां की 
विधान-सभा द्वारा स्वीकार कर लिये गये। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तर-सदन 
एक उपयोगी सभा है और यदि वह सचेष्ट हो तो उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


यदि हम इस मसौदे के पृष्ठ 67 को देखें तो हमें उसमें उत्तर-सदन की 
रचना का वर्णन मिलेगा और उसे पढ़ने पर हमें यह समझने में कठिनाई न होगी 
कि उत्तर-सदन में ऐसे लोग न होंगे जिनकी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति होगी। आधे सदस्य 
उन नामावलियों में से चुने जायेंगे जो इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के अधीन 
तैयार की जायेंगी। 


*अध्यक्ष: क्‍या मैं यह बता सकता हूं कि वह अनुच्छेद अभी स्वीकार नहीं 
किया गया हे? 


*थ्री श्यामानन्दन सहायः श्रीमान्‌ू, यह सच है किन्तु हमें आज यह मानकर 
आगे चलना है कि यह डॉ. अम्बेडकर का प्रस्ताव है। निस्संदेह सभा उसे अस्वीकार 
भी कर सकती है। आज हम डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर विचार कर रहे हें। 
इसलिये मैं यह मानकर अपना तर्क उपस्थित कर रहा हूं कि यदि उत्तर-सदन 
की रचना के सम्बन्ध में उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो उनके वर्तमान 
संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। में इसी को स्पष्ट करने का प्रयास 
कर रहा हूं। 


श्रीमानू, यदि हम उत्तर-सदन की रचना के वर्णन को देखें तो हमें पता लगता 
है कि नामावलियों में वे लोग होंगे जिन्हें इन बातों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक 
अनुभव होगा- 


(क) साहित्य, कला और विज्ञान; 

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सम्बद्ध विषय; 
(ग) इंजीनियरी और वास्तु-शास्त्र; 

(घ) लोक-प्रशासन और सामाजिक सेवायें। 


उसमें जमींदार के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरा समूह, अर्थात्‌ एक-तिहाई 
सदस्य विधान-सभा द्वारा ही निर्वाचित होंगे और अवशिष्ट सदस्य राज्यपाल द्वारा 
नामनिर्देशित होंगे। 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय यह किसी कारण भी नहीं समझ सकते 
कि केवल जमींदार ही प्रतिक्रियावादी हो सकते हें। 


*भ्री श्यामानन्दन सहाय: श्रीमानू, चाहे जैसे भी हो लोगों की यही धारणा 
बन गई है, किन्तु मेरा भी यही विचार है कि यह धारणा गलत है। 


श्रीमानू, यद्यपि सभा उत्तर सदन की रचना सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन कर 
सकती है किन्तु उनके आधार पर निर्मित सभा से किसी प्रकार का भय रखने 
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[ श्री श्यामानन्दन सहाय] 


के लिए मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। अन्य बातों की ओर ध्यान न देते 
हुये मैं प्रोफेसर रंगा के कम से कम इस कथन को पसन्द करता हूं कि उनका 
उत्तर-सदन में विश्वास नहीं है। यह एक स्पष्ट बात है किन्तु यह मेरी समझ 
में नहीं आता कि हम उत्तर-सदन को स्थापित तो करें किन्तु उसे शक्तियां कुछ 
भी न दें। इस संशोधन के अनुसार तीन मास में अथवा दो मास में उत्तर-सदन 
किसी विधेयक को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा। इस प्रकार के 
उत्तर-सदन को स्थापित करने से क्‍या लाभ होगा? विधान-सभा की सदस्य-संख्या 
भी विधान-परिषद्‌ को सदस्य-संख्या से कहीं अधिक होगी। इसलिए संयुक्त 
अधिवेशन में भी अवर सदन के मत के प्रभावी न होने की कोई आशंका नहीं 
है। वास्तव में उसमें प्रशासन का तथा अन्य बातों का अनुभव रखने वाले लोगों 
को विधान-सभा को अपना परामर्श देने तथा अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का 
अवसर मिलेगा। लोक-तंत्रात्मक व्यवस्था में प्रशासन तर्क तथा सद्भावना पर ही 
आधृत रहता है। प्रारम्भिक मसौदे के संयुक्त-अधिवेशन-विषयक उपबन्ध का यही 
उद्देश्य था। इसलिए मेरी यह धारणा है कि हमारे सामने संविधान का जो मसौदा 
रखा गया है उसकी शब्दावली प्रस्तावित संशोधन की शब्दावली से कहीं अच्छी 
हे व इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वह संशोधन अस्वीकार कर दिया जाना 
चाहिये। 


“अध्यक्ष: श्रीमती रेणुका राय। 


“माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा: (बिहार : जनरल): श्रीमान्‌ू, अब मत लिया 
जाये। 


“अध्यक्ष: में एक सदस्य को बुला चुका हूं। उनके भाषण के पश्चात्‌, हम 
संवरण के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। 


50020 40 08 राय (पश्चिमी बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन 
का समर्थन हूं मेरे विचार से यह बहुत ही उपयुक्त संशोधन है। कुछ अन्य 
लोगों के समान मेरा भी यह विश्वास था कि उत्तर-सदन की आवश्यकता नहीं 
है और वास्तव में कई छोटे प्रान्तों में उन पर व्यर्थ में धन व्यय होगा। किन्तु 
संविधान में उसे इस उद्देश्य से स्थान दिया गया है कि पुनर्विलोकन के लिए 
उत्तर-सदन की आवश्यकता है। यह बताया गया है कि अवर-सदन किन्हीं विधेयकों 
के सम्बन्ध में 3885 0 सकता है किन्तु उन्हें पारित करने पर वह त्रुटियों 
को ठीक न कर और इसलिये पुनर्विलोकन के लिए उत्तर-सदन की 
आवश्यकता है। इसी कारण अधिकांश सदस्यों ने उत्तर-सदन की सार्थकता को 
स्वीकार किया है। किन्तु अब कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि उसे विधेयकों के 
पारित होने में देर करने का अधिकार प्राप्त हो। यदि हम छः मास का समय 
दें और संयुक्त अधिवेशनों की भी व्यवस्था करें तो उसका अर्थ यह होगा कि 
उत्तर-सदन को ऐसे दोषपूर्ण विधेयकों के पुनर्विलोकन का अधिकार तो होगा ही 
जिनका विधान-सभा भी पुनर्विलोकन कराना चाहती हो बल्कि साथ ही उसे उनके 
पारित होने में व्यर्थ में देर करने का भी अधिकार प्राप्त हो जायेगा। यह एक 
बहुत ही प्रतिक्रियावादी व्यवस्था होगी। हक प्रान्तों में उत्तर-सदन स्थापित करने के 
लिए सहमत होने का अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें अधिक शक्ति भी प्रदान 
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करें और संविधान में ऐसे सदनों को स्थान दें जिनका काम केवल विलम्ब करना 
होगा। मेरा अपना विचार यह है कि पुनर्विलोकन के लिए भी उत्तर-सदन की 
व्यवस्था अनावश्यक है क्‍योंकि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को किसी विधेयक को 
विधान-सभा के विचारार्थ वापस भेजने की शक्ति प्राप्त है और इस प्रक्रिया से 
त्रुटियों का शोधन हो सकता है। किन्तु अधिकांश सदस्यों का विचार दूसरा था और 
इसीलिये संविधान में उत्तर-सदनों को स्थान दिया गया है, किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि उन्हें अधिक शक्ति भी प्रदान की जाये जिसके फलस्वरूप ऐसे विधेयकों 
के पारित होने में देर हो जाये जिन्हें तुरन्त ही प्रवर्तित करना आवश्यक हो। विलम्ब 
करने की शक्ति प्रदान करने से देश को हानि पहुंचेगी। संविधान में इस विषय 
के उपबन्ध बहुत प्रतिक्रियावादी समझे जायेंगे। मेरे विचार से जो लोग मुझसे पहले 
बोल चुके हैं उनमें से का उद्देश्य यह है कि पहले जैसे उत्तर-सदन थे 
उन्हीं समान उत्तर- सदा. को अस्तित्व में लाया जाये। हम यह कहते हैं कि 
इन उत्तर-सदनों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होगा। यदि वह भिन्‍न भी होगा तो जो 
लोग उत्तर-सदन और अवर-सदन के राजनैतिक जीवन में भाग लेंगे, भले ही वे 
वैज्ञानिक अथवा डॉक्टर हों, के उन्हें राजनीति और दलबन्दी के क्षेत्र में प्रवेश 
करना ही होगा। किसी ने यह भी कहा है कि उत्तर-सदनों में रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की कोटि के लोग आयेंगे। इसकी बिल्कुल सम्भावना नहीं है कि उच्च कोटि 
के वैज्ञानिक अथवा साहित्यिक किसी पर भी दलबन्दी के क्षेत्र में प्रवेश 
करके उत्तर-सदनों में आयेंगे। यदि मत की आवश्यकता होगी तो उसे 
विधान-मण्डल के बाहर प्राप्त करना होगा। इसलिये मेरा यह 2 ध है कि यद्यपि 
सभा उत्तर-सदनों को स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है किन्तु वह उसे 
अधिक शक्ति प्रदान न करे और इस संशोधन को स्वीकार कर ले, जिससे उसे 
केवल पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त हो। 


*अध्यक्ष: संवरण प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है। प्रस्ताव यह है किः 
“अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, इस मम च्छेद के सम्बन्ध 
में जो वादानुवाद हुआ है उसमें भाग लेने वाले वक्‍ताओं ने प्रश्न उठाये हें। 
मेरे मित्र श्री सन्‍्तानम्‌ ने एक प्रश्न उठाया है। अन्य प्रश्नों को उठाने जय 
मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। श्री सन्‍्तानम्‌ ने यह कहा है कि 
के खण्ड () में उस स्थिति के सम्बन्ध में एक उपबन्ध होना चाहिये, जबकि 
उत्तर-सदन ने किसी विधेयक को उस रूप में पारित न किया हो, जिस रूप में 
विधान-सभा ने उसे स्वीकार किया हो। यदि वे विचारपूर्वक ध्यान दें तो वे देखेंगे 
कि उनका सुझाव उपखण्ड (ग) में सन्निहित है, यद्यपि उस खण्ड की शब्दावली 
भिन्‍न है। वास्तव में हमने तीन ऐसी स्थितियों के सम्बन्ध में उपबन्ध रखे हैं जबकि 
अवर-सदन अपने ही क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य कर सकेगा। ये तीन स्थितियां 
इस प्रकार हैं: जबकि विधेयक पर विचार हो जायेगा, किन्तु वह है 8. , अस्वीकार 
कर दिया जायेगा, जबकि उत्तर-सदन विधेयक को रोके हुये हो कोई कार्यवाही 
न कर रहा हो अथवा उसने कार्यवाही तो की हो, किन्तु विधेयक पर विचार करने 
के लिए उसे जितना समय दिया गया हो उससे अधिक समय उसने लगा दिया 
हो, और जब उत्तर-सदन विधेयक को उसी रूप में पारित करने के लिये सहमत 
न हो जिस रूप में विधान-सभा ने उसे स्वीकार किया हो। अन्त में बताई हुई 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


स्थिति बहुत कुछ वही है जिसका सुझाव श्री सन्‍्तानम्‌ ने रखा है। इसलिये मेरे 
विचार से अनुच्छेद के इस भाग में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। 
आनुषंगिक रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तीन स्थितियों के सम्बन्ध 
में जबकि अवर-सदन अपनी ही शक्ति से कार्य कर सकेगा जो शब्द प्रयुक्त हैं, 
वे बहुत कुछ आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 57 से लिये गये हें। 


अब मैं जो सामान्य प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर दूंगा। मेरे विचार से इस 
विषय के सम्बन्ध में तीन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह 
है कि अवर-सदन की इच्छा प्रभावी होने के पूर्व कोई विधेयक कितनी यात्रायें 
करे? क्‍या वह एक यात्रा करे, दो यात्रायें करे अथवा दो से अधिक यात्रायें करे? 
एक प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक यात्रा के लिए अर्थात्‌ किसी 
विधेयक की प्राप्ति से लेकर उसे वापस भेजने तक के लिए उत्तर-सदन को कितना 
समय दिया जाये? तीसरा प्रश्न यह है कि परिषद्‌ में जो समय लगेगा उसकी 
संगणना किस प्रकार की जाये? जो लोग परिसीमन-विधि से परिचित हैं उनकी 
भाषा को प्रयोग करते हुये, प्रारम्भ कहां से माना जाये? जहां तक वर्तमान संशोधन 
का सम्बन्ध हे, प्रस्ताव यह है कि विधेयक दो यात्रायें करे। वह पहली बार भेजा 
जायेगा, वापस आयेगा और फिर भेजा जायेगा। यह कहा जा सकता है कि दो 
से अधिक यात्रायें होनी चाहिये और इसके पक्ष में तर्क उपस्थित किया जा सकता 
है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह व्यवहारिकता का प्रश्न है। हमें कोई ऐसी स्थिति 
अथवा अंतिम स्थिति लानी ही चाहिये जबकि अवर-सदन का प्राधिकार सर्वमान्य 
हो जायेगा। मसौदा-समिति ने यह विचार किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उत्तर-सदन को पुनर्विलोकन के लिए समय देने के लिए दो यात्रायें पर्याप्त 
| 


जहां तक इसका सम्बन्ध है कि इन यात्राओं में विधेयक पर विचार करने के 
लिए उत्तर-सदन को कितना समय दिया जाये, मसौदा-समिति ने यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया है कि दो मास का समय दिया जाये। चूंकि मैं अपने मित्र श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी का संशोधन स्वीकार करने जा रहा हूं, इसलिए पहली बार यह समय 
तीन मास का होगा और दूसरी बार एक मास का होगा। 


मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने यह कहा है कि मसौदा-समिति का कोई निश्चित 
मत नहीं है और वह समय-समय पर अपना मत बदलती रही है। उन्होंने संविधान 
के मसौदे में अंकित इस अनुच्छेद के मूल मसौदे की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट 
किया, जिसमें छह मास की अवधि निर्धारित की गई है। इसके सम्बन्ध में भी 
मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सभा को जो समय दिया गया है उसमें 
कोई सिद्धान्त सन्निहित नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल व्यवहारिकता का ध्यान रखा 
गया और मसौदा-समिति ने यह निर्णय किया कि छह मास का समय बहुत अधिक 
समय है। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि तीन मास का समय भी बहुत 
अधिक समय है। यह समझ में आने वाली बात है कि जमींदारी विधेयक जैसे 
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किसी विधेयक में बहुत से खण्ड हो सकते हैं और वह अवर-सदन द्वारा पारित 
होने पर अवश्य ही उत्तर-सदन के सामने रखा जायेगा। किन्तु मेरे विचार से 
मेरे मित्र इससे सहमत होंगे कि इन अपवादों के अतिरिक्त अन्य विधेयक इतने 
बडे अथवा इतने सारवान न होंगे। इसलिये हमने यह विचार किया कि पहली यात्रा 
में विधेयक पर विचार करने के लिए उत्तर-सदन के लिए तीन मास का समय 
पर्याप्त है, क्योंकि आखिर उत्तर-सदन करेगा क्‍या? उत्तर-सदन केवल उस विधेयक 
पर विचार करेगा जिसे अवर-सदन उसके पास भेजेगा और वह सारे विधेयक का 
मसौदा फिर से तैयार न करेगा और न प्रत्येक खण्ड में ही परिवर्तन करेगा। वह 
केवल कुछ ऐसे खण्डों पर विचार करना चाहेगा जिनका लोक-महत्व होगा। इस 
प्रकार को सीमित विधायिनी कार्यवाही के लिए आरम्भ में तीन मास का समय 
पर्याप्त हे और इससे उत्तर-सदन की यथोचित विधायिनी कार्यवाही किसी प्रकार 
निर्बन्धित नहीं होती। विधेयक के दूसरी बार भेजे जाने पर जब अवर-सदन यह 
सूचित करेगा कि उत्तर-सदन ने जिन संशोधनों का सुझाव रखा है, उन्हें स्वीकार 
करने के लिए वह कहां तक तैयार है, हमने यह अनुभव किया कि इस दूसरी 
यात्रा के लिये भी एक मास का समय पर्याप्त है। इसलिये, जैसाकि मैं कह चुका 
हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त का नहीं, बल्कि केवल 
व्यवाहारिकता का ध्यान रखते हुये हमने यह विचार किया कि प्रथम बार तीन मास 
का और फिर एक मास का समय पर्याप्त है। 


अब मैं अंतिम प्रश्न को उठाता हूं अर्थात्‌ इस प्रश्न को कि तीन मास अथवा 
एक मास की संगणना के लिए आरम्भ कहां से माना जाये। मैं समझता है कि 
यम मेरे इस कथन के लिये मुझे क्षमा करेंगे कि मसौदा-समिति ने जो 
किये हैं उनके महत्व को वे नहीं समझ पाये हैं। यदि मसौदे के अनुच्छेद 

72 में यह उपबन्ध न होता तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हे और 
मसौदा-समिति को भी कोई सन्देह न था कि उत्तर-सदन की शक्तियों का शून्यन 
हो जाता। मैं इसे स्पष्ट करूंगा, परन्तु इसके पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि 
परिसीमन का आरम्भ कहां से माना जा सकता था। यह कहा जा सकता था कि 
उत्तर-सदन को विधेयक को अवर-सदन में पारित होने के पश्चात्‌ एक निश्चित 
समय में पारित कर देना चाहिये। यह भी कहा जा सकता था कि उत्तर-सदन 
में विधेयक के पहुंचने के पश्चात्‌ उस सदन को उसे निश्चित समय में पारित 
कर देना चाहिये। इन दोनों बातों में से यदि हम किसी का भी उल्लेख करते 
तो उत्तर-सदन को बहुत ही संकटपूर्ण परिणाम का सामना करना पड़ता। आपको 
यह स्मरण रखना चाहिये कि उत्तर-सदन का आह्वान कार्यपालिका की स्वेच्छा पर 
निर्भर है। वह जब चाहे उसका आह्नान कर सकती है और जब न चाहे तो उसका 
आह्ान नहीं भी कर सकती है। इसलिये इस प्रकार के उपबन्ध को रखने से 
कोई बेईमान कार्यपालिका इससे लाभ उठाकर उत्तर-सदन को किसी अधिवेशन में 
समवेत होने के लिए कभी भी आहूत न कर सकती थी। यदि हम विधेयक के 
उत्तर-सदन में पहुंचने को भी इस समय का आरम्भ मानते तो कार्यपालिका विधेयक 
को कभी भी कार्यावली में स्थान न देकर उत्तर-सदन को धोखा दे सकती, जिससे 
उसे विधेयक पर विचार करने का अवसर ही न मिलता। हमने यह विचार किया 
कि इस प्रकार की प्रक्रिया गलत है क्‍योंकि इससे उत्तर-सदन का कोई दोष न 
होते हुये भी उसे दण्डित होना पड़ेगा। यदि इस सदन का आह्वान ही न किया 
गया तो वह विधेयक पर आखिर कैसे विचार करेगा? इस प्रकार के विधेयक के 
सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर-सदन ने उस पर विचार कर 
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लिया है। इसलिये उत्तर-सदन के अधिकारी की रक्षा के हेतु मसौदा-समिति ने 
अवधि के आरम्भ को निश्चित करने के इन दोनों उपायों को, अर्थात्‌ विधेयक 
के पारित होने से अथवा उसके सदन में पहुंचने के समय से अवधि की संगणना 
की प्रणालियों को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि मूल मसौदे में उसने इस प्रकार 
का प्रस्ताव रखा था। नये अनुच्छेद में जो उपबन्ध हैं उन्हें उसने जान-बूझकर स्वीकार 
किया। उनके अनुसार जब कोई विधेयक उत्तर-सदन के विचारार्थ कार्यावली में 
दर्ज हो जायेगा, तो इस खण्ड में जो अवधि निश्चित की गई है यदि उसके अन्दर 
उत्त-सदन उस पर विचार नहीं कर लेता, तो उसी की लापरवाही से वह उस 
पर विचार करने के अपने अधिकार को खो बेठेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी 
शिकायत न कर सकेगा और उत्तर-सदन को कोई भी शिकायत न कर सकेगा। 
इसलिए मेरे मित्र श्री कुंजझ की समझ में यह आ जाना चाहिये कि नये प्रस्ताव 
से 2800 के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें कार्यपालिका नहीं छीन 
सकती। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: क्या इस प्रकार की बच्चों की सी बातों से माननीय 
सदस्य महोदय को स्वयं संतोष हो जाता है? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे माननीय मित्र इन्हें बच्चों की सी 
बातें कह सकते हैं, किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है कि नवीन 
खण्ड मूल खण्ड से कहीं अच्छा है। यदि उससे पंडित कुंजरू को संतोष नहीं 
हो पाया है, तो मुझे खेद है, किन्तु उन्होंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया है जिसका 
मैंने उत्तर नहीं दिया हे। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 72 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ख) में ॥ए० रणा॥5' 
(दो मास) शब्दों के स्थान पर ##०८ ग्राणा॥5” (तीन मास) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 72, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
प्रस्तावित अनुच्छेद 772, सशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 475---( जारी ) 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं अनुच्छेद 75 का पूरे हृदय से समर्थन 
नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को स्वविवेक से किसी विधेयक 
को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान नहीं है। वह केवल मंत्रिमंडल के परामर्श 
से ही ऐसा कर सकता है। मैं इस उपबन्ध के पक्ष में नहीं हूं। इसके अतिरिक्त 
वह किसी ऐसे विधेयक को भी अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसे विधान-सभा 
ने दो बार पारित किया हो। मुझे यह भी मान्य नहीं है। उसे किसी विधेयक को 
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स्वविवेक से अस्वीकार करने अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकने की शक्त प्राप्त 
नहीं है। ऐसे विधेयक, जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके जा सकते हे, दो वर्गों के 
विभाजित किये जा सकते है, अर्थात्‌ वे विधेयक जो संविधान 2822 अनुच्छेदों 
के अधीन रोके जा सकते है, और वे विधेयक, जिन्हें राज्यपाल मंत्रिमण्डल 
के परामर्श से रोक सकता है। मैं यह चाहता हूं कि राज्यपाल को किसी विधेयक 
को स्वविवेक से अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, चाहे विधान-मण्डल 
ने उसे एक बार पारित किया हो या दो बार। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहता 
हि कि किसी विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति को उसे अपने विवेक 

तथा अपने प्राधिकार से रोकने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। उसे राज्यपाल 
को यह आदेश देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि अमुक विधेयक पर वह 
विचार करना चाहता है, इसलिये वह रोक दिया जाये अथवा यह आदेश देने की 
शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि अमुक विधेयक को पारित करने की आज्ञा नहीं दी 
जाती चाहे राज्यपाल उसे रोके या न रोके। मैं यह जानता हूं कि यह प्रस्ताव 
इस युग की लोकत्न्त्रात्मक प्रवृत्तियों से असंगत है। लोगों का यह विश्वास है कि 
वे लोकतन्त्र के युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किन्तु मेरी यह धारणा है कि 
हमारा युग निरंकुश सत्ताधारियों का युग है। मैं यह चाहता हूं कि राज्यपाल को 
अन्यायपूर्ण और अनुचित विधेयकों को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। 
कनाडा के संघ के संविधान में इस प्रकार का उपबन्ध है। अपने देश के राजनैतिक 
जीवन को 03080 मैं यह चाहता हूं कि हमारे संविधान में भी इस प्रकार का 
उपबन्ध होना । इसके अतिरिक्त मेरा यह भी विश्वास है कि यदि राष्ट्रपति 
और राज्यपाल को किसी विधेयक को अस्वीकार करने की शक्त प्राप्त होगी तो 
विघटनकारी विधेयक पारित न हो सकेगे। 


इस देश में विघटनकारी विधेयकों के पारित होने की बहुत आशंका है। जिन 
लोगों ने इस देश के प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा पारित विधियों के उपबन्धों की 
सावधानी से परीक्षा की है, वे मेरे रा विचार से सहमत होंगे कि यह आशंका 
काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक हे। श्रीमान्‌, सभा के सम्मुख मैंने जो प्रस्ताव 
उपस्थित किया है वह इस देश की अब तक की केन्‍्द्रीभूत शासन-परम्परा के 
अनुरूप है। यह प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर जो प्रभुत्व था उसके 
अनुरूप भी हेै। श्रीमान्‌, मैं यह चाहता हूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों 
को अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, क्योंकि मैं यह अनुभव करता 
हूं कि संसदीयता के नवीन प्रयोग में कुछ नरमी लाने की तथा उसका नियमन 
करने की आवश्यकता हेै। मेरे विचार से इस प्रकार वह हमारे जीवन के अनुरूप 
हो जायेगी। श्रीमान्‌, मैं यह भी चाहता हूं कि राज्यपाल इस अस्वीकार करने की 
शक्ति का प्राय: प्रयोग करे। प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना राज्य 
के प्रमुख की प्रतिष्ठा के अनुरूप न होगा। मैं यह चाहता हूं कि प्रान्तों में विधेयकों 
के हा होने में राज्यपाल स्वविवेक से विलम्ब करे। प्रांतीय मंत्रियों पर मेरा विश्वास 
नहीं है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि डॉ. अम्बेडकर 
ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उससे में सहमत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 75 
का मूल उपबन्ध इस प्रकार था: 


“परन्तु जहां विधान-मण्डल का केवल एक सदन है और विधेयक को उस 
सदन ने पारित कर दिया है, तो राज्यपाल स्वविवेक से विधेयक को संदेश 
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के साथ लौटा सकेगा और इस संदेश में प्रार्था कर सकेगा कि सदन इस 
विधेयक पर अथवा इसके किन्‍्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करे और 
विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर पुनर्विचार करे, जिनकी 
उसके अपने संदेश में सिफारिश की हो, और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया 
जाये तब सदन उस पर तदनुसार विचार करेगा और यदि सदन विधेयक को 
संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पुनःपारण करे और राज्यपाल के 
समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित करे तो राज्यपाल उस पर अनुमति न रोकेगा।” 


इस प्रकार मूल परन्तुक के अधीन राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के 
साथ तभी लौटा सकता था जबकि विधान-मण्डल का एक ही सदन हो, किन्तु 
नवीन परन्तुक के अधीन किसी राज्य में दो सदन अर्थात्‌ विधान-सभा और 
विधान-परिषद्‌ के होते हुये भी राज्यपाल को किसी विधेयक को अपने संदेश के 
साथ लौटाने की शक्ति दी गई है। हम कुछ समय पूर्व विधान-परिषद्‌ की शक्तियों 
के सम्बन्ध में बहुत वादानुवाद कर चुके हैं। नवीन परन्तुक के अधीन इस प्रकार 
कार्य होगा। मान लीजिये कि विधान-सभा किसी विधेयक को पारित करती है। 
वह उत्तर-सदन के पास भेजा जायेगा। उसे उत्तर-सदन के पास भेजने में कुछ 
समय लगेगा और फिर उत्तर-सदन में लगभग दो मास लगेंगे। विधेयक वहां संशोधित 
भी किया जा सकता है। उसके पश्चात्‌ संशोधित विधेयक विधान-सभा के सामने 
आता है। विधान-सभा उस पर विचार-विमर्श करेगी। इसमें एक मास लग सकता 
है। इसके पश्चात्‌ वह फिर विधान-परिषद्‌ को लौटाया जायेगा और वहां लगभग 
एक मास तक उस पर विचार-विमर्श होगा। इस प्रकार उसके विधि के रूप में 
प्रयोग में आने तक लगभग छह मास का समय लग जायेगा। इसके अतिरिक्त 
राज्यपाल को विधेयक को संदेश के साथ लौटाने की शक्ति दी गई है। इसके 
लिए कोई काल-सीमा निश्चित नहीं की गई है और इसका उल्लेख नहीं है कि 
वह विधेयक को लौटाने में कितना समय लेगा। इसलिये इस उपबन्ध को स्वीकार 
करने का अर्थ यह होगा कि विवादग्रस्त विधेयक बार-बार विधान-सभा और 
विधान-परिषद्‌ को लौटाये जायेंगे और इस प्रकार की कार्यवाही में लगभग छह 
मास का समय लग जायेगा और जब तक राज्यपाल सहायता न करेगा, विधेयक 
के पारित होने में विलम्ब हो जायेगा। मेरे विचार से मूल परन्तुक इससे कहीं अच्छा 
है। जिन प्रांतों में केबल एक ही सदन हो और उत्तर-सदन नियंत्रण नहीं रख सकता 
है, वहां हम राज्यपाल को विधेयकों को लोटाने की शक्ति दे सकते हैं। किन्तु 
जहां विधान-परिषद्‌ हो और विधेयक के प्रत्येक अंग पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार 
हो चुका हो, वहां राज्यपाल को विधेयकों को लौटाने की शक्ति नहीं प्राप्त होनी 
चाहिये। मेरे विचार से यह प्रथा प्रतिक्रियावादी है और इस परन्तुक के अधीन कोई 
भी विधेयक तुरन्त पारित न हो सकेगा। इसलिये मेरे विचार से अनुच्छेद 75 
का मूल परन्तुक प्रस्तावित परन्तुक से कहीं अच्छा है। मैं अपने मित्र श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद के विचारों से बिल्कुल असहमत हूं। वे उन सभी बातों का समर्थन करते 
हैं जिनमें राज्यपाल अथवा विधान-परिषद्‌ को शक्ति प्राप्त होती है। वे यह चाहते 
हैं कि राज्यपाल को किसी विधेयक को रोक सकने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। 
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*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरे विचार से वह प्रथा गलत हे। राज्यपाल कोई बाहर 
का आदमी न होगा। वह भारत-सरकार का प्रतिनिधि होगा। उसकी सम्पति 
अवर-सदन की सम्मति से अथवा प्रान्त के किसी अन्य प्राधिकारी की सम्मति 
से श्रेष्ठ समझी जानी चाहिये। 


*प्रो, शिब्बन लाल सकक्‍सेनाः मैं यह जानता हूं कि वह राष्ट्रपति द्वारा 
नामनिर्देशित व्यक्ति होगा, किन्तु यह हो सकता है कि किसी प्रान्त में जो दल 
पदारूढ हो, वह केन्द्र में पदारुढ दल से भिन्‍न हो और राष्ट्रपति उस दल का 
व्यक्ति न हो। इसलिये मेरे विचार से यह एक बहुत ही गलत सिद्धान्त है कि 
राज्यपाल को विधान-सभा की और विधान-परिषद की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने 
दिया जाये। मेरे विचार से मूल परन्तुक को रहने देना चाहिये और केवल उन 
प्रान्तों में राज्यपाल को विधेयकों को लौटाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये जहां 
उत्त सदन न हो। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह विचार किया था कि 
सूची | के संशोधन संख्या 7 पर विचार-विमर्श हो जाने के पश्चात्‌ इस अनुच्छेद 
के परन्तुक को संशोधित करने के सम्बन्ध में किसी व्याख्या की आवश्यकता न 
होगी। मेरे मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने इसका गलत अर्थ लगाया है। अगर 
उनका आशय यह है कि यह संशोधन अनुच्छेद के मूल मसौदे के परन्तुक से 
खराब है ओर उससे प्रान्तों के अथवा राज्यों के विधान-मण्डलों की कार्यवाही में 
अधिक विलम्ब हो जायेगा, तो में उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता 
हूं, जिसकी ओर डॉ. अम्बेडकर भी ध्यान दिला चुके हैं, कि राज्यपाल किसी 
विधेयक को संदेश के साथ सदन को स्वविवेक से नहीं लोटायेगा। वह उपबन्ध 
अब नहीं रह गया हे। अब राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति 
नहीं प्राप्त है। यदि संशोधन संख्या 47 के अधीन राज्यपाल किसी विधेयक को 
पुनर्विचार के लिए लौटायेगा तो वह मंत्रि-परिषद के परामर्श से ही लौटायेगा। यह 
उपबन्ध केवल उस अवसर के लिए रखा गया है जबकि पारित अनुच्छेद 72 
की रस्में पूरी न हुई हों और मंत्रिमंडल उत्तर-सदन द्वारा स्वीकृत विधेयक के किसी 
अंश में परिवर्तन करना चाहता हो। उसी दशा में इस प्रक्रिया का अवलम्बन किया 
जायेगा। वह राज्यपाल से कहेगा कि आगे की कार्यवाही रोक दी जाये और विधेयक 
को अवर-सदन के पास संदेश के साथ भेजा जाये। 


यदि मेरे माननीय मित्र यह समझ जायें कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य नहीं 
कर सकता बल्कि मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही कार्य करेगा तो वे पूरे चित्र को 
स्पष्टतया समझ जायेंगे। यह भी हो सकता है कि अनुच्छेद 72 में वर्णित प्रक्रिया 
सम्पूर्ण हो जाये, किन्तु फिर भी इस परन्तुक के अधीन किसी कार्यवाही को करने 
की आवश्यकता हो, किन्तु इसकी अधिक सम्भावना नहीं है। यह एक व्यावृत्ति 
खण्ड है और इससे मंत्रि मण्डल को किसी ऐसी त्रुटि को ठीक करने की शक्ति 
प्राप्त हो जाती है जो जल्दी में हो गई हो, अथवा किसी ऐसे कार्य को करने 
की शक्ति प्राप्त हो जाती है जो सभा के बाहर किसी भी प्रकार व्यक्त किये 
हुए लोक-मत का आदर करने के लिए आवश्यक हो। यह नवीन परन्तुक इसी 
उद्देश्य से प्रविष्ट किया गया है। इससे उत्तरदायी मंत्रिमण्डल की शक्ति किसी प्रकार 
कम नहीं होती और इसलिये इससे जिस अवर सदन के प्रति मंत्रिमण्डल उत्तरदायी 
होगा उसकी भी शक्ति कम नहीं होती। न इससे राज्यपाल को ही अधिक शक्ति 
प्राप्त होती है। इसके विपरीत मूल परन्तुक में राज्यपाल को जो शक्ति प्रदान की 
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गई थी उसकी तुलना में इससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। मुझे आशा हे 
कि इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए सभा बिना आगे विचार-विमर्श किये हुये 
प्रस्तावित संशोधनों से सहमत हो जायेगी। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 775 के परन्तुक के स्थान में निम्नांकित परन्तुक रखा जाये: 
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3557 शटीगा. 


(परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात्‌ 
यथाशीघ्र उस विधेयक को यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों 
को ऐसे संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर 
अथवा उसके किन्ही उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषत: किन्हीं 
ऐसे संशोधनों के पुरः/स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने 
संदेश में सिफारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो 
तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि 
विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनःपारित हो जाता हे 
तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है, तो राज्यपाल उस 
पर अनुमति न रोकेगा।) 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 

“अनुच्छेद 75, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 75, सशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया गया। 
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अनुच्छेद 76 
*अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 76 को उठाते हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरा यह सुझाव है कि अच्छा यह होगा 
कि हम पहले अनुच्छेद 83-क को उठायें और उसे निबटा दें। 


*अध्यक्ष: मेरे विचार से अनुच्छेद 76 में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें 
अधिक देर लगे। हम उसे इस समय भी उठा सकते हैं। उसके सम्बन्ध में शायद 
ही कोई संशोधन है। मैं देखता हूं कि कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है और 
वे पहले अंक के पृष्ठ 25] पर छपे हुये हैं। क्या कोई सदस्य महोदय इन संशोधनों 
में से किसी संशोधन को उपस्थित करना चाहते हैं? 


(संशोधन सख्या 2482 से लेकर 2485 तक उपस्थित नहीं किये गये।) 


अनुपूरक सूची में एक संशोधन और दिया हुआ है, परन्तु उसका प्रश्न नहीं 
उठता क्‍योंकि वह संशोधन पर संशोधन है। 


अब इस अनुच्छेद 76 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं रह गया हे। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 76 संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 76 संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 83-क 
“अध्यक्ष: क्‍या अब हम अनुच्छेद 83 को उठायें? 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं किः 


“अनुच्छेद 83 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


“83-0 ([) वा थाए तपल्शीणा क्रांइट5 35 00 जीालीलश' 3 गरलाएंश ए लांगदा' 


छुल्लंड्ंणा णा ति0प्5९ ण शिक्राक्रााआ 35 >2९था 5प्र]९९ 0 भाए एा ॥6 व5- 
तरृप९३ा075 85 
600 05002 - 
टथाणा5 भा।0९, ॥6 वषप*शांगा आ09॥ 96 ॥र्शला26 त 6 वललंडझ्रंणा ए 
गाशाएश$, 


वृषभा९१ा०णा] 7रश707९6 का 0४7४९ () ए ॥6 48 [#९८८क५का? 


॥6 [९5027 74 ॥5$ 966८ट25807 $॥9|] 96 ॥9/. 


(2) 8607९ शाजाए भाए़र १6९॑ंड्रंणा णा भाए उपर तरुषप०आशा०णा, 6 
शिल्डवद्ञा आग] काभा। 6 क्गांगणा एण 6 जाललागा 
(गगागञैबइडण] भाव 9] 3० १3०८0काए 00 छपरा कांग्रांणा, 7 


96] 


[माननीय डॉ. 
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बी.आर. अम्बेडकर] 


[83-क () यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का सदस्य 


सदस्यों की 
अनर्हताओं 
विषयक प्रश्नों 
पर विनिश्चयन 


(2) 


अंतिम पूर्वगामी अनुच्छेद में वर्णित अन्हताओं का भागी हो गया 
है नहीं या तो वो प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए सौंपा 
जायेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 


ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग 
की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।] 


यह अनुच्छेद सभा द्वारा स्वीकृत अनुच्छेद 67-क के समान ही है, जो प्रांतों 
के इसी विषय से संबंधित मामलों के बारे में है। इसलिये मेरे विचार से इसके 
सम्बन्ध में अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं हे। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 83 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


“84-५७ (]) 


क्‍06८ट540॥ ९)॥| 
(प९5075 3$ 0 
0545009॥7८९2॥0॥5 
णी 7श॥77८5५. 


(2) 


[83-क () 


सदस्यों की 
अनर्हताओं विषयक 
प्रश्नों पर 


विनिश्चयन (2) 


य थाए वुषपलशाणा ॥व5258 35 00 जीलीाश' 3 गलाएल' ए शंगील 
ति0प्रड5९ णी शि्रीक्राशा व35$ >26ढा $5प्र[०९० (0 थाए एा ॥6 
वा$0प॥]64)०णा गरल्ाणारत का टीगप5ट () एणी ॥6 8 
[7००९८काए भा।ए।९, 6 वषठशांणा 3॥9 96 ॥र्शशा९त 00 ॥6 
46९ंञ्रंणा एण 6 शंका भाव ॥ञ$5 662८ंंआंणा 809 96 9). 


उरगल शंकाए भाए १ल्लटंशंणा णा भाए 5प्रता त॒ुपल४ा०ा, ॥6 
शिल्डवद्या आग] काका) 6 क्ांग एण 6 जाला 
(ग्गागञै$डञ0 भाव 8॥9 3९. 30220का9 00 छपी कुगाणा, 7? 

यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का सदस्य 
अंतिम पूर्वगामी अनुच्छेद में वर्णित अन्हताओं का भागी हो गया 
है नहीं या तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए सौंपा 
जायेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 


ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग 
की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।] 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


नवीन अनुच्छेद 88-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 27-क 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से अब हमें अनुच्छेद 270 तथा अनुच्छेद 2। को उठाना 
चाहिये। उसके पश्चात्‌ हम अनुच्छेद [27-क को उठायेंगे। 


संविधान का प्रारूप [97 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्‍योंकि यदि यह 
अनुच्छेद स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद 20 तथा 2 स्वत: गिर जाते हैं। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं किः 


“अनुच्छेद 27 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 
27-.0. वुफ्ठ 7/%कण$ ण ॥6 (णाए7/0॥0 भाव ७प्रकांणाः एशालव। रण 
#प्ता।. क्‍ब्कुगाडई. वीवी472]4गा8 00 ॥6 82207 0 43 546 ४9 06 5प्ग(९0 


एह 08 & 70. (0 ॥6 06एलाएतः ता रिपल णी 6 5908०, एञ0 आधी ८ए5९ 
80८0प्रा॥5$ 0 9496. 
गला] 0 96 ]4व6 ४9० ॥6 ,2९$]4प6 0णए ॥6 996. 7 


(]27-क. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी 


राज्य के प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया 
लेखा-सम्बन्धी जायेगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष 
लेखा परीक्षा- 

रखवायेगा। ) 
प्रतिवेदन 


सभा को स्मरण होगा कि उसने इस आशय के अनुच्छेद स्वीकार किये हें 
कि लेखा रखना और लेखा-परीक्षा एक ही जगह होंगे अर्थात्‌ वे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
के प्राधिकार के अधीन होंगे। इस कारण यह आवश्यक है कि हमें इस आशय 
का एक उपबन्ध रखना चाहिये कि किसी राज्य के लेखा-सम्बन्धी प्रतिवेदनों को 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख विधान-मण्डल के विचारार्थ उसके समक्ष रखवायेगा। इस 
अनुच्छेद में यही उपबंधित हे। 

“अध्यक्ष: क्या इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में कोई सदस्य महोदय कुछ कहना 
चाहते हें? 

“माननीय सदस्यः जी नहीं। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


*अनुच्छेद 27 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये: 


27-.0. वुफ्ठ 7/%कण3$ ण ॥6 (णाएफ7/0॥0॥ व ७प्रकांणा एशालव। रण 
खपत 78000 गाता 769ग॥87 [0 ॥6 30८0प्रा5 0 8 9086 5॥9 96 डफ्ाओा[[60 
52027 600 ॥ (0एशाताः 0 रिप्रॉश एी 6 99०, ए0 शवों] ८४१5९ 
$[92. गला] 00 96 |॥व6 ४9 ॥6 7,29$]9प6 0ए ॥6 996. 7 

(27-क. . भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी 
राज्य के लेखा- प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया 


सम्बन्धी लेखा जायेगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष 
परीक्षा-प्रतिवेदन रखवायेगा।) 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
नवीन अनुच्छेद ।/27-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


98] 
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अनुच्छेद 270 और 2॥॥ 
*अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 270 और 2]। को उठा सकते हैं। प्रस्ताव यह 


है कि अनुच्छेद 20 निकाल दिया जाये। क्या कोई सज्जन इस सम्बन्ध में कुछ 
कहना चाहते हैं? 


यह 


का 


कि 
कि 


(कोई सदस्य महोदय बोलने के लिए नहीं उठे।) 
मैं इस प्रस्ताव पर मत लेता हूं कि अनुच्छेद 270 निकाल दिया जाये। 
प्रस्ताव यह है किः 
“अनुच्छेद 20 निकाल दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 270 संविधान से निकाल दिया गया। 


053 अनुच्छेद 2।। के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव है। प्रस्ताव 
किः 


“अनुच्छेद 2!! निकाल दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 27/ संविधान से निकाल दिया गया। 


अनुच्छेद 497 
“अध्यक्ष; क्या अब हम अनुच्छेद 2!2 को उठायें? 


*श्री टी.टी, कृष्णमाचारी: पहले अनुच्छेद 88 उठाया जाये। उसे निकालने 
प्रस्ताव है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं यह सुझाव प्रस्तुत करने जा रहा था 
अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 278 एक साथ उठाये जायें। अच्छा यह होगा 
सभी बातों की एक साथ व्याख्या कर दी जाये। 


“अध्यक्ष: तब हम अनुच्छेद ॥97 को उठाते हैं। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 


हूं किः 


“अनुच्छेद 97 के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये: 
“]97. () वाला शाधो। 96 92५ 0 ॥6 76265 ण ढबली प्ांशी (0पा इपटा 


597०४, ९०. 59] ९5 3$ 36 59०८टॉ०0 जा ॥6 8९८06 8८०ा०व76. 
ण 6265. 


एज 7प्रत26 जञाध। 968 थात6९0१ (0 छपी 200९४ ॥0 (0 
5पटी 79॥ व 7259९९ 0 ]6९989४९ 0 ॥_082९706 ॥70 9शा5ह07] 35 


[]97 () 
न्यायाधीशों के 
वेतन, आदि (2) 


संविधान का प्रारूप [99 


]39 वा 6 00 6 96 वहक्रया€र्व 99 ० प्रावद्ष 49ए 
]9806 99 एक्रीभाशशा।, भाव प्रात 50 6ठ56गात९6, 00 इपटा 
भेी0ज्रशारट2ट5 क्ाव ९785 35 काठ छर्लोील्व का ग6 86ट८णाव 
92टा०व6: 


मिणजशंवल्त ॥9/ था] ॥6 30एथा९०25 एज ३ 7प्रव8० ॥07 #85 
ग्रशा5 वा 72906९ ए 6९3ए९ 0 308९70९6 0 9शा&ईंणा $॥9|] 0९ 
एथा।९१ 00 ॥5 059806ए928 भींश' 5 ३070ण7/7शा. 


प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे 
जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें। 


प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के 
और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि 
संसदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय-समय पर निर्धारित 
किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक 
ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
है, हक होगाः 


परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उसकी अनुपस्थिति छुट्टी या 
निवृत्ति-वेतन विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसको 
अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।] 


यह अनुच्छेद उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में जो अनुच्छेद हे 
उसके अनुरूप ही हे। 


“अध्यक्ष: इसके सम्बन्ध में पण्डित कुंजर का एक संशोधन है। 


(सूची । (द्वितीय सप्ताह) के सशोधन सख्या 20, 


27 और 22 उपस्थित नहीं किये गये।] 


“अध्यक्ष: इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है। अब 
मैं डॉ. अम्बेडकर के आज उपस्थित किये हुये अनुच्छेद पर मत लेता हूं। 


प्रस्ताव यह है किः 
“अनुच्छेद 97 के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये: 


“]97. 


५8965, ९८. 
ण ॥पए्6265. 


(4) 


(2) 


वुशह्ाल 309 96 929 0 ॥6 7प्रव265 ए ९१० प्ांशी (0 इपटा 
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[ अध्यक्ष ] 
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[]97  (॥) प्रत्येक उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को हे वेतन दिये जायेंगे 
वाया जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें। 


वेतन, आदि (2) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के 
और निवृत्ति वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि 
संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय-समय पर निर्धारित 
किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक 
हे भत्तों दे अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
, हक ; 


परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उसकी अनुपस्थिति-छुट्टी 
या निवृत्ति-वेतन विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के 
पश्चात्‌ उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायगा।] 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 97, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 272 से 24 तक 
“अध्यक्ष: क्या अब हम अनुच्छेद 22 को उठायें? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह चाहता हूं कि 22 से 
लेकर 2]4 तक के अनुच्छेदों को स्थगित रखा जाये। मेरे विचार से अनुच्छेद 275 
को उठाया जा सकता हे। 


*थ्री एल. कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल) : श्रीमानू, 2/2 से लेकर 
2]4 तक के 84380 को स्थगित रखने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से सभा इसका 
स्पष्टीकरण कि उन्हें क्‍यों स्थगित रखा जा रहा हे। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: स्पष्टीकरण इस प्रकार है; इसकी सम्भावना 

कि चन्द्रगर तथा कुछ अन्य स्थान भारत में समाविष्ट हो जायेंगे। हमें उनके 
सम्बन्ध में कोई उपबन्ध रखना है। इसी स्थल पर उनके लिए उपबन्ध रखना उचित 
होगा। अभी यह सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि इनके सम्बन्ध में जो उपबन्ध 
रखे जायें वे अथोचित स्थल पर रखे जायें। इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने 
के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता है। सम्भव है, हम इन अनुच्छेदों को 
आज भी उठा सके। 


“अध्यक्ष: तब हम ला 88 को तथा उसके साथ आयात-सम्बन्धी अन्य 
उपबन्धों को उठा सकते हैं। 


हि “माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हम अनुच्छेद 275 को भी उठा सकते 
हैं, क्योंकि वह भी आयात-विषयक उपबन्ध हे। 


“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 275 को उठायें। 
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*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, क्‍या मैं एक ओऔचित्य प्रश्न उठा सकता हूं? 


सभा में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका अनुसरण करना कुछ सदस्यों 
के लिए बहुत असुविधाजनक हो रहा है। आज की कार्यावली में कुछ अनुच्छेद 
सिलसिले से अंकित हैं। पिछले एक अवसर पर ये स्पष्ट किया गया था कि 
अनुच्छेद उसी क्रम से उठाये जायेंगे जिस क्रम से वे कार्यावली में अंकित होंगे। 
मैं इस विषय में कोई नियम-सम्बंधी आपत्ति नहीं करता, किन्तु कठिनाई यह हे 
कि सदस्यों को कुछ तैयारी करके आना होता है ताकि वे वादानुवाद में बुद्धिमता 
से भाग ले सके। विश्रान्ति काल के पश्चात्‌ भी किसी नियमित प्रक्रिया का अनुसरण 
करने के स्थान पर सभा में सम्मुख कभी एक अनुच्छेद रखा जाता है, तो कभी 
कई अनुच्छेदों को छोड़कर दूसरा अनुच्छेद। मेरा यह निवेदन है कि इससे कुछ 
असुविधा हो रही है और मैं यह चाहता हूं कि सभा में क्रमबद्ध रीति से कार्य 
किया जाये। अन्यथा वादानुवाद में बुद्धिमत्ता का अभाव ही होगा। 


“अध्यक्ष: में मि. नज़ीरुद्दीनी अहमद के इस विचार से सहमत हूं कि सदस्यों 
के लिए अनुच्छेद 2!! के पश्चात्‌ अनुच्छेद 275 उठाना असुविधाजनक होगा। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं पहले अनुच्छेद 272 को और उसके 
पश्चात्‌ अन्य अनुच्छेदों को उठाने के लिये तैयार हृ। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से यही ठीक होगा। यदि चन्द्रगगर के सम्बन्ध में कोई 
घटना के तो ० उसके सम्बन्ध में बाद को उपबन्ध रख सकते हैं। हम अनुच्छेद 
22 उठायें। 


. “माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं कि; 

“संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 273 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 22 
का खण्ड (2) निकाल दिया जाये।” 


इस संशोधन को उपस्थित करने का कारण यह है कि भाग 3 में उल्लिखित 
राज्यों के सम्बन्ध में सभी उपबन्ध एक पृथक अनुसूची में रखे जा रहे हैं। इसलिए 
इस स्थल पर खण्ड (2) को रखना अनावश्यक है। 


मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि: 


“अनुच्छेद 2!2 के खण्ड (]) में तथा खण्ड का ॥) के 0.8 क में *60एशात 
० २ए८०” (राज्यपाल अथवा राजप्रमुख) शब्दों के स्थान *(ठ0ए०ग्राला। 
(सरकार) शब्द रखा जाये।” 


*अध्यक्ष: इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में कई संशोधन की सूचना दी गई हे। 
में उन्हें एक-एक करके उठाऊंगा। 


(संशोधन संख्या 2709 से 277# तक उपस्थित नहीं किये गये।) 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः क्‍या मैं आपकी अनुमति से संशोधन संख्या 272 
उपस्थित कर सकता हूं? 


अअध्यक्ष: जी हां। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं संशोधनों की छपी हुई सूची के अंक 2 के 
संशोधन संख्या 272 को उपस्थित करता हूं। यह संशोधन माननीय सरदार वलल्‍्लभभाई 
पटेल के नाम से है और इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है किः 


“अनुच्छेद 2स्‍2 के खण्ड (]) के परन्तुक के खण्ड (ख) में “एांड25! 
(ईच्छाओं) शब्द के स्थान पर “५०७४७” (विचारों) शब्द रखा जाये और अन्त 
में निम्नलिखित नवीन खण्ड (3) प्रविष्ट किया जाये: 


(3) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अंतर्गत राज्य के भाग के 
निर्देश भी हैं।” 


मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं हैं कि मैं इस संशोधन के शब्दों की व्याख्या 
करूं, क्‍योंकि वे स्वयं सुस्पष्ट हें। 
“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर! संशोधन संख्या 273। 


(छपी हुई अनुप्रक हक के संशोधन सख्या 273, 275, 
276, 277, 278 490 तथा सूची । (द्वितीय सप्ताह) 
के सशोधन संख्या 27, 28 से 33 तक उपस्थित नहीं किये गये।) 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद में हम प्रथम 
अनुसूची के भाग 2 के राज्यों की सरकारों के लिए उपबन्ध रख रहे हैं। इस 
अनुसूची में दिल्‍ली तथा अजमेर-मेरवाड़ा उल्लिखित हैं और पंथ-पिल्लोदा और कुर्ग 
भी सम्मिलित हैं। जेसा कि डॉ. अम्बेडकर कह चुके हैं, इसमें सम्भवत: चन्द्रगगर 
और कुछ अन्य स्थान भी सम्मिलित किये जायेंगे, जिनका शासन केन्द्र द्वारा प्रशासित 
क्षेत्रों के रूप में होगा। मैं कह नहीं सकता कि इस अनुच्छेद को पारित करने 
का अर्थ यह है कि हम इस अनुसूची का भी अनुमोदन करते हैं, किन्तु मैं यह 
निवेदन करता हूं कि इन स्थानों के शासन के प्रश्न पर अधिक सावधानी से विचार 
करने की आवश्यकता है। मेरा अपना मत यह है कि इस अनुच्छेद को स्थगित 
रखना चाहिये। इस समय इन क्षेत्रों का शासन जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं है। 
हम सब यह अनुभव करते हैं कि कुर्ग, अजमेर-मेरवाड़ा और पंथ-पिप्लोदा जैसे 
राज्य बड़े क्षेत्रों के अंग हो जाने चाहियें और निकटवर्ती प्रांतों और राज्य-संघों में 
समाविष्ट हो जाने चाहियें। मेरे विचार से तब तक किसी विधि का निर्माण करना 
उचित नहीं है, जब तक हम यह विनिश्चय न कर लें कि हम अजमेर-मेरवाड़ा 
और कुर्ग के सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। मेरे विचार से इन प्रदेशों के 
लोग यह अनुभव करते हैं कि चूंकि संसद्‌ को उनके सम्बन्ध में विचार-विमर्श 
करने का समय नहीं मिलता और उनके यहां का शासन जिलाधीशों और आयुक्तों 
के ही हाथ में है, इसलिये अपने यहां के प्रशासन में उनका कोई हाथ नहीं है। 
दिल्‍ली की समस्या एक अलग समस्या है। कुर्ग के सम्बन्ध में मुझे अपने मित्र 
श्री पूनाचा से विदित हुआ कि वहां की परिषद्‌ एक अनूठी चीज है और जिलाधीश 
ही परिषद्‌ का अध्यक्ष है तथा न्यायाधीश ही न्याय मंत्री है, इत्यादि। इसलिए हमें 
कुर्ग में इस प्रकार के प्रशासन को बनाये न रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त हम 
इस अनुच्छेद में मुख्य आयुक्‍तों के प्रांतों की सरकारों के सम्बन्ध में बिना यह 
जाने हुये उपबन्ध रख रहे हैं कि हमें किन प्रान्तों के लिए विधि-निर्माण करना 
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होगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि कुर्ग या तो मैसूर में या मद्रास में समाविष्ट कर 
दिया जायेगा। इसी प्रकार अजमेर-मेरवाड़ा राजस्थान-संघ में सम्मिलित हो सकता 
है। केवल दिल्‍ली ही रह जायेगा। मेरे विचार से इस अनुच्छेद में दिल्‍ली के लिये 
उपबन्ध रखना उचित न होगा। उसके सम्बन्ध में एक पृथक खण्ड की आवश्यकता 
होगी। मेरे विचार से हम इस समय इस अनुच्छेद में केवल चन्द्रनगर और पांडुचेरी 
जैसे फ्रांस द्वारा पोषित अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही उपबन्ध रखें। इसलिए मैं 
यह अनुभव करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने इन अनुच्छेदों को स्थगित रखने के 
बारे में जो प्रस्ताव आरम्भ में किया था वह ठीक था, क्‍योंकि यदि हम इस अनुच्छेद 
को इस समय बिना यह जाने हुए पारित करते है कि हम किन क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में इसे बना रहे हैं, तो यह अनुचित ही होगा। इसलिए इस प्रश्न पर सावधानी 
से विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक दिल्‍ली की समस्या का सम्बन्ध 
है, मैं उसके बारे में अपनी सम्मति बाद में प्रकट करूंगा। मेरी अपनी धारणा 
यह है कि उचित यही होगा कि इस अनुच्छेद को उस समय तक स्थगित रखा 
जाये, जब तक जिन नवीन क्षेत्रों को हम समाविष्ट करने जा रहे हैं, उनका चित्र 
स्पष्ट न हो जाये। बिना यह जाने हुये कि भारत के कौन से भू-भाग इस संविधान 
को अंगीकार करेंगे, इस अनुच्छेद को स्वीकार करना उचित न होगा। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, संविधान के भाग 7 के उपबंधों का 
मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह भाग भारत सरकार की भविष्य की रूपरेखा 
के सम्बन्ध में है। किसी न किसी समय सभी राज्यों को संविधान के भाग 7 
में सम्मिलित करना होगा। मेरी यह धारणा है कि चूंकि हमने अभी तक इस सम्बन्ध 
में विनिश्वय नहीं किया गया है कि संविधान के भाग 7 में कौन से राज्य सम्मिलित 
किये जाये, इसलिये मैं यह सुझाव प्रस्तुत कर सकता हूं कि कुछ बड़े प्रान्त भी 
संविधान के भाग 7 में रखे जाये। यह भारतीय राज्य के मान और प्रतिष्ठा के 
अनुरूप नहीं है कि भारत सरकार को केवल दिल्ली, कुर्ग अजमेर, मेरवाडा और 
पंथ पिप्लोदा जैसे छोटे-छोटे प्रदेश सौंपे जायें। यदि भारत सरकार को ही देश के 
कुछ क्षेत्रों का सीधे-सीधे प्रशासन करना है तो उसे कुछ बड़े प्रान्तों के प्रशासन 
का भार भी सौंपा जाना चाहिये। में एक और कारण से भी इस सुझाव को प्रस्तुत 
कर रहा हूं। मेरे विचार से सीमावर्ती राज्य अर्थात्‌ वे प्रान्त, जो विदेशी राज्यों की 
सीमा पर स्थित हैं, सैनिक सुव्यवस्था की दृष्टि से प्रान्तीय मंत्रियों के हाथ में 
न रहने चाहियें। पूर्वी पंजाब, बंगाल जैसे प्रान्‍्त अथवा बिहार और आसाम, जो 
पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, प्रान्तीय मंत्रियों के शासन के अधीन न 
रहने चाहिये और वह इस कारण कि भारत की स्थिति संकटापन्न हो गई हे। 


हब माननीय सदस्य विचाराधीन अनुच्छेद की परिधि से बहुत आगे बढ़ 
गये हैं। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं यह कह रहा था कि अभी तक इस सम्बन्ध 
में विनिश्वय नहीं किया गया है कि इस संविधान के भाग 7 में कौन से राज्य 
सम्मिलित किये जायेंगे। इसलिये क्‍या मैं यह सुझाव प्रस्तुत नहीं कर सकता कि 
अमुक-अमुक राज्य सम्मिलित किया जाये और अमुक-अमुक राज्य सम्मिलित न 
किया जाये? 
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*अध्यक्ष: जब अनुसूची पर विचार किया जायेगा तब आप यह कह सकते 
१! 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: तब इसके लिये बहुत देर हो जायेगी। किन्तु यदि 
अनुसूची पर विचार होते समय बोलने दिया जायेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हे। 


अध्यक्ष: | पर जिस समय विचार किया जायेगा, उस समय आप जो 
चाहे कह सकते हैं, किन्तु इस समय आप इन बातों को नहीं कह सकते क्‍योंकि 
यह अनुच्छेद उन विशेष राज्यों के सम्बन्ध में है जो उल्लिखित हें। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमानू, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे विचार से इस समय 
मुख्य आयुक्‍तों के प्रान्तों में बहुत उपयुक्त ढंग से प्रशासन हो रहा है और उसे 
बनाये रखना चाहिये। पंथपिप्लोदा अथवा दिल्ली जैसे मुख्य आयुकतों के प्रान्तों के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय स्वायत-शासन की चर्चा करना निरर्थक है। राज्यपालों के प्रान्तों 
के किसी जिले और परगने की तुलना में ये क्षेत्र आधे भी नहीं हैं और इनकी 
जनसंख्या भी मुश्किल से उनकी आधी होगी। यह आरोप लगाया गया है कि इन 
क्षेत्रों का प्रशासन अब सुयोग्य ढंग से नहीं होता। जो लोग यह आरोप लगाते हैं, 
उनसे मेरा यह कहना कि वे राज्यपालों के प्रान्तों का दौरा करें और देखें कि 
वहां की प्रशासन-योग्यता पहले की तुलना में गिर गई है या नहीं गिरी है। श्रीमान्‌, 
इस पर जोर दिया गया है कि लोगों को स्वायत-शासन प्राप्त होना चाहिये। यह 
भी कहा गया है कि क्‍या यह उचित और न्यायपूर्ण है कि जब सारे में स्वायत-शासन 
है, तो मुख्य आयुकतों के प्रान्तों के निवासी इससे वंचित क्‍यों रखे जायें? किन्तु 
मेरे विचार से इस तर्क में कोई सार नहीं है, क्योंकि मैं यह देखता हूं कि लोग 
स्वायत-शासन के इच्छुक नहीं हैं। उनकी राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस 
समय हमारे सामने खाद्य-समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। हमें इसी समस्या को 
हल करना है। लोगों की खाद्य समस्या में दिलचस्पी है। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं 
में उनकी दिलचस्पी है। अपनी सन्‍्तानों के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने में उनकी 
दिलचस्पी है। उन्हें खाना चाहिये, उन्हें शरण चाहिये। राजनैतिक प्रश्नों में जनसाधारण 
की दिलचस्पी नहीं है। वे इसी समस्या में उलझे हुये हैं कि अपना जीवन-निर्वाह 
किस प्रकार करें। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय स्वायत-शासन सर्वत्र निष्फल प्रमाणित 
हो चुका है। यदि यह ठीक है तो मुख्य आयुकतों के प्रान्तों में भी वही त्रुटियां 
क्यों की जायें जो अन्यत्र की गई हैं? यदि प्रांतीय स्वायत-शासन निष्फल प्रमाणित 
हो चुका है तो किसी भी मुख्य आयुक्त के प्रान्त में प्रान्तीय स्वायत-शासन नहीं 
स्थापित किया जाना चाहिये। इसलिये श्रीमान्‌, मैं जिस तर्क को भी उठाता हूं उससे 
यही प्रमाणित होता है कि केन्द्र द्वारा प्रशासित इन प्रान्तों की राजनैतिक स्थिति 
में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी यह धारणा है 
कि भारत में एक सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी सरकार के लिए स्थान नहीं 

और इसलिए अधिक सरकारों को स्थापित करना एक प्रतिगामी कदम होगा। मैं 
वर्तमान प्रान्तीय सरकारों के भी पक्ष में नहीं हूं। अधिक प्रान्तों को स्थापित करने 
के प्रयास से हम इस देश के लोगों के प्रति शत्रुव॒त्‌ व्यवहार तो करेंगे ही, किन्तु 
आत्मघात की ओर भी बढ़ेंगे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: अध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार हमने उत्तर-सदन 
सम्बंधी उपबन्ध के कारण का विरोध किया था, तो आप सभा के सहायतार्थ आगे 


संविधान का प्रारूप [405 


बढ़े थे और आपने मसौदा-समिति के सदस्यों को इसके लिए राजी कर लिया 
था कि वे उस अनुच्छेद को स्थगित रखे और सभा के सामने कोई निश्चित योजना 
रखें। क्‍या मैं श्रीमानू से इस अवसर पर फिर अनुरोध कर सकता हूं कि इस 
भाग पर भी, इसे पारित करने के पूर्ब, बहुत सावधानी से विचार करने की 
आवश्यकता है? इस समय हमारे सामने एक अजीब उपबन्ध हे। यदि किसी प्रसंग 
में संसद्‌ को विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी तो वह 
इस प्रसंग में थी। यह उपबन्ध आसानी से रखा जा सकता था कि इन तीन क्षेत्रों 
का शासन एक अधिनियम के अधीन होगा, जिसे कम जब भी चाहेगी पारित 
करेगी। इससे किसी भी व्यक्ति को असुविधा न होगी पूरे प्रधान पर विचार 
करने के लिए भी हमें अधिक समय मिल जाता। हम यह जान सकते कि इन 
प्रदेशों के निवासियों की क्‍या इच्छा है और हम उनकी मांगों पर भी, चाहे वे 
जो कुछ भी होती विचार कर सकते। किन्तु हम इस समय जो कार्यवाही करने 
जा रहे हैं, वह विधान के अन्य उपबन्धों से असंगत है। सभी स्थानों में हमने 
लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। हमने विधान-मण्डल की न केवल 
एक सभा के लिए बल्कि दो सभाओं के लिये भी व्यवस्था की है, किन्तु इस 
प्रसंग में हम यह देखते हैं कि हम एक परामर्शदातृ परिषद्‌ के लिए भी उपबन्ध 
नहीं रख रहे हैं। यदि यह अनुच्छेद वर्तमान रूप में ही पारित किया जाता हे, 
तो मेरे विचार से इस प्रकार की परिषद्‌ की स्थापना राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर ही 
निर्भर होगी। संविधान में भी इस आशय का कोई उपबन्ध नहीं है कि इन क्षेत्रों 
के निवासियों से किस प्रकार परामर्श किया जायेगा। इस प्रकार हम उन्हें वैसे ही 
*अपवर्जित क्षेत्रों' में परिणत कर रहे हैं, जेसे कि 935 के अधिनियम के अधीन 
जनजातियों के क्षेत्र थे, जहां लोगों को न तो प्रतिनिधित्त का और न मतदान का 
अधिकार प्राप्त था। इससे सम्भवतः सारे भारत के संविधान के निर्मित होने और 
प्रवर्तन में आने पर दिल्‍ली के, अजमेर-मेरवाड़ा के और कुर्ग के निवासी पहाड़ी 
जनजातियों के लोगों और आदिवासियों के समान हो जायेंगे। इस कारण, श्रीमान्‌, 
मेरे विचार से किसी भी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति को सौंप देना उचित नहीं है। 
राष्ट्रति भी इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता से कार्य नहीं करेगा। निकटवर्ती प्रान्त का 
राज्यपाल उसकी ओर से कार्य करेगा और इस राज्यपाल की ओर से भी उपराज्यपाल 
कार्य करेगा। यदि हम इस विषय को इसी प्रकार छोड दें तो मेरे विचार से हमारे 
लिये यह प्रशंसनीय न होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस पूरे प्रश्न पर 
तथा तत्सम्बन्धी अनुच्छेदों के मसौदों पर फिर से विचार किया जाये। 


मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि क्‍या यह सम्भव 
नहीं है कि इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों के साथ इस प्रकार जोड़ दिया जाये कि 
सम्मिलित होने वाले अन्य क्षेत्रों के समान ही वे भी उत्तरदायित्व को वहन करें 
और उन्हीं के समान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपने यहां भी स्थापित करें? 
सम्भावना इसकी है कि बड़े-बड़े क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के साथ मिला दिये जायेंगे। हमने 
देखा कि एक राज्य के बाद राज्य ने आपस में मिलकर संघ बनाने की 
ओर कदम उठाया और बड़ौदा विशाल राज्य, जिसकी जनसंख्या तीस लाख 
है और लगभग आयरलैण्ड जैसे देश की जनसंख्या के बराबर ही है, क्षण भर 
में ही एक प्रान्त में समाविष्ट कर दिया गया। इन क्षेत्रों के निवासी अलग नहीं 
रहना चाहते हैं। जहां तक अजमेर-मेरवाड़ा का सम्बन्ध है मुझे बताया गया है कि 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


वहां के लोगों की उत्कट इच्छा यही है कि उनका प्रदेश राजस्थान में समाविष्ट 
हो जाये। किन्तु लोगों की इच्छाओं के विपरीत हम छोटे-छोटे द्वीप-रूप क्षेत्रों को 
स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका प्रशासन अन्य प्रदेशों के संविधान 
में उपबन्धित प्रशासन से बिल्कुल भिन्न है। मेरा यह निवेदन है कि इससे न 
तो इन क्षेत्रों के निवासियों के प्रति न्याय हो सकेगा और न यह उस योजना के 
अनुरूप ही होगा, जिसे विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने 
संविधान में छोटे-छोटे द्वीप-रूप प्रदेशों को कोई स्थान न देने का प्रयास कर रहे 
हैं और इसी उद्देश्य से हमने नरेशों को हटा दिया है और संघों और प्रान्तों को 
स्थापित करके पुरानी सीमाओं को समाप्त कर दिया है। कुर्ग और अजमेर-मेरवाड़ा 
जैसे छोटे प्रदेशों के सम्बन्ध में भी हम इसी योजना का अनुसरण क्‍यों नहीं करते? 
ये बहुत छोटे-छोटे प्रदेश है और उन्हें पृथक रूप से जीवित न रखना चाहिये। 
यदि उन्हें पृथक रूप से जीवित रखना ही हे, तो वहां के निवासियों के लिए 
कम से कम उसी प्रकार की लोकतंत्रात्मक संस्थाएं स्थापित की जानी चाहियें, जैसीकि 
भारत के अन्य भागों में हैं। प्रस्तावित उपबन्ध किसी योजना पर आधृत नहीं है 
और श्रीमान्‌ मुझे आशा है कि आप मसौदा-समिति के सदस्यों को इसके लिए 
राजी कर लेंगे कि वे इस अवसर पर और इस प्रकार इन अनुच्छेदों को सभा 
में पारित कराने के लिए जोर न दें। 


*भ्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा : जनरल): माननीय सदस्यों को यह विदित 
है कि छोटे प्रशासनों के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमने एक समिति स्थापित 
की थी। इस समिति के सभापति हमारे आदरणीय मित्र तथा कांग्रेस के राष्ट्रपति 
डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या थे। दुर्भाग्य से समिति का प्रतिवेदन इस सभा के माननीय 
सदस्यों को प्राप्त्न हो सका और इसलिये उस सभा में विचार-विमर्श न हो सका। 
इसका परिणाम यह हुआ कि मसौदा-समिति ने छोटे प्रशासनों के सम्बन्ध में अपने 
ही अधिकार से संविधान में उपबन्ध रख दिये। इसलिए 208 मुझे आशा है, 
आप कृपा करके इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सदस्यों को कुछ ढील देंगे 
क्योंकि सभा को प्रतिवेदन पर अपना मत प्रकट करने का कोई अवसर ही नहीं 
मिला। इसलिये श्रीमान्‌ू, इन अनुच्छेदों पर अर्थात्‌ अनुच्छेद 2!2, 23 और 24 
पर विचार करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि..... 


*अध्यक्ष: क्‍या में यह बता सकता हूं कि उस उपसमिति का प्रतिवेदन सदस्यों 
को तो दिया गया था, किन्तु सभा ने उस पर विचार नहीं किया? 


*भ्री विश्वनाथ दास: मैं यही कह रहा था, इससे अधिक मैंने और कुछ 
नहीं कहा। 


“अध्यक्ष: मेंने यह समझा कि आप यह शिकायत कर रहे हैं कि प्रतिवेदन 
सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। 


*भ्री विश्वनाथ दास: मैंने यह कहा और मैं इसे दुहराता हूं कि सभा को 
इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। मैंने यही कहा और में इसे 
ठीक समझता हूं। 


श्रीमानू, मुझे इसकी प्रसन्‍नता है कि यह प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं 
हुआ और मुझे इसकी भी प्रसन्‍नता है कि इस प्रतिवेदन में माननीय श्री मुकुट 
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बिहारी लाल भार्गव ने, जो इन क्षेत्रों का अर्थात्‌ अजमेर-मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व 
करते थे, अपना मतभेद व्यक्त किया है। उनके मतभेद के लेख का अंतिम वाक्य 
मैं पढ़कर सुनाता हूं। वे कहते हैं “इसलिये मैं संविधान-सभा से अनुरोध करता 
हूं कि संविधान के इस अध्याय में एक उपयुक्त उपबन्ध प्रविष्ट करना आवश्यक 
है ताकि इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए यह सम्भव हो सके कि वह एक सुसंगठित 
संघ में सम्मिलित हो सके।” 


इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के विचारों से इस सभा को परिचित कराने के पश्चात्‌ 
मैं समिति को, उसके प्रतिवेदन में जो कार्यवाही की है उसके लिए बधाई नहीं 
दे सकता। वह कार्यवाही क्‍या है? वह कार्यवाही यह है कि समिति ने प्रान्तों में 
प्रशासित छोटे राज्यों के लिए पुराने 4935 के अधिनियम के आधार पर उत्तरदायी 
शासन की सिफारिश की है, जिसमें राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल की सिफारिश 
की गई है और एक परिषद्‌ की भी सिफारिश की गई है जिसका गठन आप के 
बनाये हुये संविधान के आधार पर नहीं बल्कि एक भिन्‍न आधार पर है। उसका 
वर्णन प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 पर है। प्रतिनिधित्व का आधार यह है कि करुर्ग के 
5,000 लोगों का एक प्रतिनिधि होगा और वहां अधिक से अधिक 33 प्रतिनिधि 
होंगे और अजमेर मेरवाड़ा के 5,000 लोगों का एक प्रतिनिधि होगा और वहां 
अधिक से अधिक 40 प्रतिनिधि होंगे। उसके प्रस्तावानुसार परिषद्‌ अथवा सभा का 
गठन इस आधार पर होगा और साथ ही 935 के अधिनियम के उपबनधों के 
अनुसार वहां प्रधान मंत्री, मन्त्री तथा अन्य सभी प्रकार के लोग भी होंगे। 


935 के अधिनियम की दुष्टतापूर्ण पदावली को प्रयोग करने के लिए भी 
मैं इस समिति के सदस्यों का आभारी हूं। इस प्रतिवेदन के विरुद्ध मुझे इस सभा 
में अपना घोर मतभेद प्रकट करना है क्योंकि इसमें छोटे प्रशासित क्षेत्रों को इस 
6 अधिनियम के अधीन रखकर अन्याय किया गया है। मेरे मतभेद के कारण 


पहला कारण यह हे कि इस प्रतिवेदन में जो प्रशासन-प्रणाली प्रस्तावित है वह 
इस संविधान में सन्निहित प्रान्तीय प्रशासन-प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है। क्‍या मुझे 
यह भी कहने की आवश्यकता है कि स्वतन्त्र भारत के भविष्य को ध्यान में 
रखते हुए यह एक बहुत ही प्रतिगामी प्रतिवेदन है। 


दूसरा कारण यह है कि इस प्रतिवेदन के निर्माताओं ने इस संविधान में एक 
ऐसी प्रशासन-प्रणाली को प्रविष्ट करने तथा उसका पोषण करने का प्रस्ताव किया 
है जिसका इस देश के सभी विचार-धाराओं के लोग परित्याग कर चुके हें। 


तीसरा कारण यह है कि वे प्रशासन पर एक अनावश्यक और खर्चीले संगठन 
का भार डालना चाहते हैं और लोगों को इस भ्रम में डालना चाहते हैं कि ये 
छोटे-छोटे प्रशासन प्रान्तों के रूप में बने रहेंगे। यदि यही विचार है तो उन छोटे-छोटे 
राज्यों को क्‍यों समाप्त किया जा रहा हे जिन्होंने अपने यहां उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने का निश्चय कर लिया था। यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। 


इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इस समिति का प्रतिवेदन इतना उत्त्कृष्ट नहीं 
कि वह 949 ई. में इस सभा के माननीय सदस्यों को स्वीकार्य हो। 


08] भारतीय संविधान सभा [। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री विश्वनाथ दास] 


इस सम्बन्ध में में साइमन आयोग के प्रतिवेदन की भी चर्चा करना चाहता 
हूं जिसमें इस प्रश्न का विस्तृत रूप से उल्लेख है। उसमें यह सिफारिश की गई 
है कि अब इसके लिए समय आ गया है कि ये छोटे-छोटे प्रशासन निकटवर्ती 
प्रान्तों में समाविष्ट कर दिये जायें। उसमें इस प्रस्ताव की पुष्टि दो कारणों के 
आधार पर की गई है। पहला कारण यह है कि खर्च में कमी होगी और दूसरा 
यह है कि प्रशासन 8 ढंग से होने लगेगा। उसमें सुयोग्य प्रशासन पर अधिक 
जोर दिया गया है यह कहा गया है कि इन छोटे-छोटे क्षेत्रों का प्रशासन 
भारत सरकार के जिन कर्मचारियों के हाथ में रहा है उन्हें प्रान्तों के प्रशासन का 
अनुभव न था और इस कारण इनका प्रशासन सुयोग्य ढंग से न हो सका। क्‍या 
इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही आप अधिक धन लगा रहे हैं और एक ऐसे 
प्रशासन को बनाये रखना चाहते हैं जिसकी निन्‍्दा न केवल भारत के विभिन्‍न 
विचाराधाराओं के लोगों ने की है बल्कि साइमन आयोग के सदस्यों के समान 
अत्यन्त प्रतिक्रियावादी लोगों ने भी की है। यह हद से आगे बढ़ जाता है। इस 
स्थिति में इस समिति ने जो कार्य किया है उसकी में प्रशंसा नहीं कर सकता। 


आप कुर्ग जैसे प्रान्त को बनाये रखना क्यों चाहते हैं? यह लगभग 600 वर्ग 
मील का प्रान्त है और मद्रास तथा मैसूर के पड़ोस में है। मद्रास हमारा ही एक 
प्रान्‍्त है और मैसूर में भी मद्रास के ही समान उत्तरदायी शासन है। साथ ही कन्नड़ 
लोग एक-भाषी प्रान्तों के आधार पर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। सम्भव 
है कि आपको शीघ्र ही एक-भाषी प्रान्त स्थापित करने पड़ें और एक पृथक कन्नड 
प्रान्‍ु्त भी स्थापित करना पडे। यदि वह स्थापित हुआ तो कुर्ग उसमें समाविष्ट हो 
जायेगा। इसलिये क्‍या वर्तमान स्थिति को बनाये रखकर अपनी आर्थिक कठिनाइयों 
को तथा सुयोग्य प्रशासन-व्यय को बढ़ाना उचित है? मेरा यह निवेदन है कि इससे 
न तो देश के प्रति न्याय हो सकेगा और न इस सभा के माननीय सदस्यों के 
प्रति। 


इसके अतिरिक्त अजमेर-मेरवाड़ा के सम्बन्ध में वहां के माननीय प्रतिनिधि ने 
अपना मत व्यक्त किया है। मुझे उससे अधिक और कुछ नहीं कहना है और 
केवल यह सिफारिश करनी है कि माननीय श्री मुकुट बिहारीलाल भार्गव ने इस 
सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे स्वीकार किया जाये। 


पंथ-पिप्लोदा में केवल साढ़े दस गांव हैं जो किसी भी अन्य प्रदेश में समाविष्ट 
किये जा सकते हैं। 


जहां तक दिल्ली के प्रान्त का सम्बन्ध है यह समझ में नहीं आता कि दिल्ली 
के प्रशासन के अधीन एक पूरे प्रान्त को क्‍यों रखा जाये। उसे पूर्वी पंजाब में 
अथवा संयुक्त प्रान्त में समाविष्ट किया जा सकता है। 


अब केवल दो क्षेत्र रह जाते हैं अर्थात्‌ दिल्‍ली का नगर और निकोबार और 
अण्डमान द्वीप। जहां तक दिल्‍ली नगर का सम्बन्ध है आप उसके लिए एक निगम 
की व्यवस्था उसी प्रकार कर सकते हैं जेसे इंग्लिस्तान के संविधान में लंदन के 
नगर के लिए की गई है अथवा आप उस निगम का निर्माण अमेरिका की प्रणाली 
के आधार पर कर सकते हें। जेसा भी उचित और आवश्यक समझा जाये किया 
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जा सकता है। इस स्थिति में यह मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्‍ली को केवल 
प्रान्‍ु्त का नाम देने के लिए आप उसके साथ एक छोटे से क्षेत्र को क्‍यों जोड़ना 
चाहते हैं और उसका अपना एक संगठन जिसमें विधान-सभा, प्रधान मंत्री, मन्त्री 
आदि सभी प्रकार के लोग होंगे, क्‍यों स्थापित करना चाहते हैं? इस स्थिति में 
मैं इस समिति के अपने माननीय मित्रों के विचारों से सहमत नहीं हूं। 


अब केवल अण्डमान का क्षेत्र रह जाता है। इसका सैनिक महत्व है..... 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अण्डमान द्वीपों का संविधान के भाग 7 में उल्लेख 
नहीं है। 

*थ्री विश्वनाथ दास: आप उसे गृह मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन 
रख सकते हैं। इसलिये संविधान में इन उपबंधों को प्रविष्ट करके उसे बोझल 
बनाने की क्‍या आवश्यकता है? मेरे विचार से अनुच्छेद 272 का भाग () और 
अनुच्छेद 2स्‍3 तथा 24 अनावश्यक, निरर्थक्ष और अनुचित हैं और यह व्यवस्था 
बहुत खर्चीली है। इस स्थिति में मैं इन उपबंधों को प्रविष्ट करने के विरोध में 
हूं क्योंकि मेरे विचार से संविधान को बोझल बनाने के अतिरिक्त उनकी और 
कोई उपयोगिता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान को बोझल बनाने 
और खर्च को बढ़ाने की ख्याति हमने प्राप्तकर ही ली है। यह काल संकट 
का काल हे। युद्ध के पूर्व हमारे असैनिक विभागों का जो आकार था उससे अब 
उनका आकार तिगुना अथवा चौगुना हो गया है जो कुछ खर्च हो रहा है उसे 
भी अत्यधिक बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इसलिये इन अनुच्छेदों का, विशेषत: 
अनुच्छेद 272 का विरोध करने के अतिरिक्त मेरे लिये और कोई चारा नहीं हे। 


श्रीमानू, आपने शनिवार को इस सभा से इन अनुच्छेदों पर फिर से विचार 
करने की प्रार्थना करके बहुत साहसपूर्ण कदम उठाया। क्‍या मैं आपसे अनुरोध कर 
सकता हूं कि विचाराधीन ०8 | पर अवश्य ही पुनर्विचार किया जाना चाहिये 
तथा जो निर्णय किया गया है उसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये? 


चौधरी रणवीर सिंह (पूर्वी पंजाब : जनरल): सभापति महोदय, मैं इस धारा 
का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन समर्थन करते हुये मैं यह कहे 
बगर नहीं रह सकता कि इन छोटे-छोटे टुकड़ों को अलहदा सूबों की शक्ल में 
रखना देश के लाभ में नहीं है। सिवाय न्यू देहली और पांडीचेरी और चन्द्रनगर 
के, मेरे ख्याल में, देश के लाभ में नहीं है कि किसी दूसरे छोटे टुकड़ों को 
सूबे की शक्ल में रखा जाये। मिसाल के तौर पर दिल्‍ली को लीजिये। नई दिल्ली 
का, इसमें कोई शक नहीं, कि एक अलग प्रश्न है। इसको हमें एक अलग प्रान्त 
के तौर पर रखना ही होगा क्योंकि यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट की सीट है। परन्तु ओल्ड 
देहली और देहली के देहात, जो मुश्किल से 300 हैं, उनको एक सूबे को शक्ल 
हे रखना और इतना टाप हवी एडमिनिस्ट्रेशन रखना देश के लाभ में नहीं हो सकता 

| 


अभी चन्द दिनों का जिक्र है कि अजमेर और दिल्‍ली के लिये रुपये के 
लेन-देन को रेगुलट करने के लिए एक बिल का कंसीडरेशन हमारी स्टेण्डिग कमेटी 
के सामने आया। उसमें जो उन्होंने अफसरों के स्केल्स रखने तजवीज्ञ किये थे 
वह किसी बडे से बड़े सूबे का मुकाबला करते थे। इस तरह से और महकमों 
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की हालत हे हालांकि दिल्ली में मुश्किल से 300 गांव हैं और वह एक जिले 
की तहसील के बराबर भी नहीं। अगर हम इसे अलहदा रखेंगे तो हमें मजबूर 
होना पड़ेगा कि इतना टाप हेवी एकमिनिस्ट्रेशन रखें। इसलिये में इसका समर्थन 
करते हुये यह जरूर उम्मीद करता हूं और कहना चाहता हूं कि नई दिल्‍ली को 
छोड़कर बाकी दिल्‍ली का देहात और शहर पंजाब के अन्दर मिला दिया जायेगा। 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रोत : जनरल): इसको यू.पी. में क्‍यों न मिला 
दिया जाये? 


चौधरी रणवीर सिंहः मेरे त्यागी भाई यूपी. से मिलाने की बात कहते हें। 
यूपी. से देहली को मिलाने के लिए एक नेचुरल बाउण्डरी यानी जमुना को पार 
करके मिलाना होगा। पंजाब से अगर वह मिला दिया जाये तो उसमें पंजाब की 
नेचुरल बाउण्डरी हो जायगी। 


आज पंजाब के चने को बन्द किया जाता है। उसको उबूर करने के लिए 
कोई यमुना नहीं पड़ती है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनके बहुत सारे आदमियों के 
खेत पंजाब में हैं और दूसरे दिल्‍ली में। इसलिये यह एक बड़ी प्राबलेम बन जाती 
हैं लेकिन अगर नई दिल्‍ली को छोड़कर बाकी इलाके को पंजाब में मिला दिया 
गया तो आसानी हो जायेगी। और यू.पी. में मिलाने का जो ख्याल है वह वैसे 
भी गलत है क्‍योंकि यू.पी. बहुत बड़ा सूबा है। पहले ही वह इतना भारी है कि 
उसको एक यूनिट के तौर पर संभालना आसान नहीं है। पंजाब, जो एक बहुत 
छोटा सूबा है उसकी दस लाख के करीब और संख्या बढ़ जायेगी। दूसरे एक 
माकूल बाउण्डरी हो जायेगी। तो मैं इसका समर्थन करते हुये इस बात पर जोर 
देना चाहता हूं कि पुरानी दिल्‍ली और दिल्ली का जो देहात है वह पंजाब के 
साथ मिलाया जाना चाहिये और इसका फैसला विधान-सभा द्वारा ही कर देना चाहिये। 


*आ्री आर.के, सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
मैं अपने मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जेसे लोगों का विरोध नहीं करना चाहता, जिनकी 
यह धारणा है कि निरंकुश शासक, न कि मंत्री, भारत के सभी प्रान्तों का शासन 
करें। किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे वे मित्र, जो हमेशा से सभी 
स्थानों में लोक-शासन का समर्थन करते रहे हैं, दिल्‍ली और अजमेर-मेरवाड़ा के 
लोगों को इस अधिकार से क्‍यों वंचित रखना चाहते हैं और इसके समर्थन में 
उन्होंने किस प्रकार तर्क उपस्थित किये हैं। अब मैं इन दो प्रान्तों के प्रश्न को 
उठाता हूं। इनको प्रान्त कहा ही जा सकता है। मैं जानबूझकर कुर्ग की चर्चा नहीं 
कर रहा हूं क्योंकि वह इतना छोटा प्रदेश है कि वहां कोई विधान-सभा स्थापित 
नहीं की जा सकती। किन्तु साथ ही मैं यह अवश्य चाहता हूं कि उसका प्रशासन 
उस ढंग से न होना चाहिये जेसे कि आज हो रहा है। उसे किसी निकटवर्ती 
प्रान्त में समाविष्ट कर देना चाहिये। इस प्रकार केवल दो बडे प्रान्त, अर्थात, दिल्ली 
और अजमेर-मेरवाड़ा, रह जाते है? इन दोनों में से प्रत्येक की जनसंख्या लगभग 
पच्चीस लाख है। इतने अधिक लोगों के स्वशासन के अधिकार की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि जब अपने संविधान के अधीन हमने 
पिछड़े हुये वर्गों को एक स्वशासन का अधिकार दिया है तो हम इन दो प्रान्तों 


संविधान का प्रारूप [] 


के बुद्धिमान लोगों से यह कैसे कह सकते हैं कि वे लोकप्रिय शासन स्थापित 
नहीं कर सकते। यदि उद्देश्य यह है कि अजमेर-मेरवाड़ा को किसी निकटवर्ती 
प्रान्‍्त में समाविष्ट किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मेरे विचार से 
अच्छा यह होगा कि दिल्‍ली और अजमेर-मेरवाड़ा को मिला दिया जाये और उस 
प्रदेश में अन्य प्रान्तों के समान एक समुचित विधान-मण्डल स्थापित किया जाये। 


यह तर्क उपस्थित किया गया है कि राजधानी में हम किसी प्रान्तीय सरकार 
को स्थापित नहीं कर सकते। सम्भव है कि यह तर्क भावनावश ही उपस्थित किया 
गया हो क्योंकि मुझे उसमें कोई सार नहीं दिखाई देता। क्या कलककत्ते में, जो पहले 
भारत की राजधानी था, एक उप-राज्यपाल के अधीन दो सरकारें नहीं थी? क्‍या 
कलककत्ते में उसी आधार पर दो सरकारें कार्य न करती थीं, जिसका कि मैं समर्थन 
कर रहा हूं? उसमें त्रुटि क्या थी? यदि प्रतिष्ठा और भावना-वश यह विचार किया 
जाये कि राजधानी दिल्‍ली में न होनी चाहिये तो अजमेर को राजधानी बना दीजिये। 
इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब हम इस देश के सभी लोगों के लिये 
एक संविधान बना रहे हैं तो इन लोगों को इस अधिकार से वंचित करना एक 
अजीब प्रयास है। इसलिये मेरी यह प्रबल धारणा है कि बिना इसका स्पष्ट शब्दों 
में उल्लेख किये हुये कि दिल्‍ली और अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन का भविष्य 
क्या होगा हमें संविधान को पारित न करना चाहिये। 


जहां तक स्थानीय स्वशासी संगठन का सम्बन्ध हे, जरा दिल्‍ली की आज की 
स्थिति की कल्पना तो कीजिये। दिल्‍ली के नगर में इस समय चार नगर-पालिकायें 
है। प्रत्येक तीन मील पर एक अलग छोटी सी नगर-पालिका है। उसका नाम “नगर 
पालिका' भी नहीं रखा गया है। राजधानी के स्थानीय स्वशासी निकाय को 
“नगर-समिति' का दो कौड़ी का नाम दिया गया है। किन्तु फिर भी भावनावश 
यह कहा जाता है कि दिल्ली मुख्य आयुक्त के अधीन रहनी चाहिये। पुरानी दिल्ली 
में एक नगर-समिति है। तीन मील की दूरी पर नई दिल्ली में एक दूसरी 
नगर-समिति है। आगे तीन मील पर सिविल लाइन्स में एक नगर-क्षेत्र समिति है। 
शाहदरा में भी इसी प्रकार की एक समिति है। मैंने अभी तक किसी ऐसे नगर 
का नाम नहीं सुना जहां आठ मील की दूरी पर एक दूसरी नगरपालिका हो। बम्बई 
को देखिये। बम्बई की अठारह मील की परिधि है ओर वहां कई पार्श्चवर्ती नगर 
हैं किन्तु वहां यह बात नहीं है कि एक ही नगर में छोटे-छोटे स्थानीय निकाय 
हों। मैं यह चाहता हूं कि दिल्‍ली में एक नगर-निगम हो। जब संक्रान्तिकालीन सरकार 
के स्थापित होने पर दिल्‍ली के लिये छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को मिलाकर एक 
निगम की स्थापना पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई तो मुझे 
प्रसन्‍नता हुई। इस समिति ने एक बहुत ही सुन्दर प्रतिवेदन उपस्थित किया हे। 
जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया है कि सारी दिल्‍ली के लिये एक नगर-निगम स्थापित 
किया जाये और छोटी-छोटी नगरपालिकायें उसमें समाविष्ट कर दी जायें। मेरे विचार 
से उस प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया गया है। दो वर्ष पूर्व वह प्रतिवेदन उपस्थित 
किया गया था। आप दिल्‍ली के लोगों को स्थानीय स्वायत-शासन प्रदान करने के 
लिए तैयार नहीं हैं। में कह नहीं सकता कि इसका कारण क्‍या है। तीन-तीन मील 
की दूरी पर नगरपालिकाओं को बनाये रखने के बजाय दिल्‍ली के लिए एक ही 
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नगर-निगम क्‍यों न हो? आप उन्हें नगर-सम्बन्धी अधिकार भी देने के लिए तैयार 
नहीं हैं। मेरी यह इच्छा है कि इस राजधानी का सुनाम बनाये रखने के लिए 
आप इन दो प्रान्तों के लोगों को इन शक्तियों को प्रदान करने के लिए तुरन्त 
कदम उठायें। 


*श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌ू, अब प्रस्ताव पर मत लिया 
जाये। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अब प्रस्ताव पर मत लिया जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“अनुच्छेद 2[2 के खण्ड () में तथा खण्ड () के परन्तुक में (50एलाएः 
० २ए]८० (राज्यपाल अथवा राजप्रमुख) शब्दों के स्थान में '60एथगाधशां 
(सरकार) शब्द रखा जाय।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“अनुच्छेद 2स्‍2 के खण्ड (]) के परन्तुक के खण्ड (ख) में “रांडाट४! 
(इच्छाओं) शब्द के स्थान पर “9०५४७” (विचारों) शब्द रखा जाये और अन्त 
में निम्नलिखित नवीन खण्ड (3) प्रविष्ट किया जाये:- 


* (3) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग के 
निर्देश भी हें।' ” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 273 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 22 
का खण्ड (2) निकाल दिया जाये।” 


संशोधन स्वीकार कर लिया गया। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 2!2, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 

अनुच्छेद 2!2, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया। 


हूं कि 
“संशोधनों की 


“माननीय डॉ, 
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अनुच्छेद 243 
बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 


सूची के संशोधन संख्या 2722 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 23 


के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


2]3 () 
(कल्वथाणा 0 
९णाप्राप्॥घा06 
रण व05व 
[,2८श5]9प्रा25 
० (० 
णी ७$0एाइ5258 
0० शागाईटा$. (8) 


(0) 


(2) 


[23 () 
स्थानीय विधान 
मण्डलों अथवा 
मंत्रणा-दाताओं या 
मंत्रियों की परिषद्‌ 
का सृजन करना 
या बनाये रखना (क) 


(ख) 


(2) 


0ाज़ाग्रषक्ावार भाजाार ०णराभा]९व का गा5$ (णाधरपातगा 
जिला 7439 99 ।8ए9 टाल्थ्वंट ण ८णापगाप6 00 भाए 890० 
कण ॥6 गाए फललाी०त गा एग्आा वा ए ॥6 साई 8ट८०ा९१7९ 
भाव बगायाईडशारत पाठतपशी 3 एक एग्ागाडइडंग्रादा 0 


[॥6प्राशाक्षा। (70५४2700--- 


3 7049, जञालीाल 7णर॥०९6, 2६०९९ 7० |>भा9 7णग]/०व 
भाव एगाव9 ९6९९८९१, 00 पिालाणा 38 4 7,८ए8]4प्राट 00 ॥6 
92; 0 


8 ००पग्राटा। 0एा 34एं5९४ 0० गांगईडाडा$ड ० 707 जाग छप्रठा 
€णाशाॉापाण), 90एछ2' भाव प्राए05, ॥ 28०॥ ०४६४९, 35 799 9९ 
8[०८ा९व शा ॥6 49ए. 


था ]9ए ।रला।2९06 00 जा 0905९ () एा ॥॥5 भा।ए6 58094 ॥0 
96 96९॥९९ 60 96 का क्रााशावाशा एण 5 (णाशॉपाणत 0 
॥6 एपा0056$ ए था।06 304 ॥शार्र्णा 70ज़ा#5शावाए 40 7 
ट८णाभशा$ क्षाए 60णंग्रंणा शाांदा क्राराव5 0 35$ ॥6 टटिटा ० 
भाशाकाएर ॥6 (णाश्ञापराणा. 


इस संविधान में अन्यथा उपबन्ध होते हुये भी प्रथम अनुसूची 
के भाग 2 में इस समय उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या 
उप-राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद्‌ विधि 
द्वारा-- 


राज्य के विधान-मण्डल के रूप में कृत्य करने के लिए 
नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशत: नाम-निर्देशित और 
अंशत: निर्वाचित निकाय को अथवा 


मंत्रणा-दाताओं की, या मन्त्रियों की, परिषद को या दोनों को 
ऐसे गठन, शक्तियों तथा कृत्यों सहित, जो कि प्रत्येक के बारे 
में विधि द्वारा उल्लिखित को जाये, सृजित कर सकेगी या बनाये 
रख सकेगी। 


इस अनुच्छेद के खण्ड (]) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद 
304 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी चाहे फिर उसमें कोई ऐसा उपबन्ध अतन्तर्विष्ट क्‍यों न 


44] भारतीय संविधान सभा [। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ] 


हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने 
का प्रभाव रखता है।] 


श्रीमान्‌ इस संशोधन द्वारा जो मुख्य परिवर्तन किया जा रहा है वह यह हे। 
मूल मसौदे में किसी नाम-निर्देशित अथवा निर्वाचित प्रतिनेिधि-निकाय को और 
मन्त्रणा-दाताओं अथवा मंत्रियों की परिषद्‌ को स्थापित करने की शक्ति राष्ट्रपति 
को दी गई थी। नये मसौदे में यह शक्ति संसद्‌ को दी गई है न कि राष्ट्रपति 
को। इस नवीन अनुच्छेद द्वारा यही सारवान परिवर्तन किया गया है। अन्यथा यह 
उपबन्ध पहले उपबन्ध के समान ही हेै। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं पहले सप्ताह की सूची के अपने संशोधन संख्या 
47 को उपस्थित नहीं कर रहा हूं। 


*प्रो, शिव्यन लाल सक्सेना: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं 


“उपरोक्त संशोधन संख्या 45 में प्रस्तावित अनुच्छेद 2!3 के खण्ड (]) में 
से ॥रणणांगरइध्राताए भाजशीा।ए ०णाभ्ा।20 ॥ 05 ("णाइगपणा' (इस संविधान 
में अन्यथा उपबन्ध होते हुये भी) शब्द निकाल दिये जायें।” 


मेरी यह धारणा है कि यह अनुच्छेद सम्पूर्ण ही है और इसमें “इस संविधान 
में अन्यथा उपबन्ध होते हुये भी' शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। 


श्रीमानू, इस अनुच्छेद में वास्तव में अनुसूची | के भाग 2 के राज्यों के लिए 
एक संविधान की व्यवस्था की गई है जिनमें दिल्‍ली कुर्णग और अजमेर-मेरवाड़ा 
सम्मिलित हैं। मैं अपने मित्र श्री पूनाचा और पण्डित एम.बी.एल. भार्गव की इस 
सिफारिश से सहमत हूं कि कुर्ग और अजमेर-मेरवाड़ा निकटवर्ती प्रान्तों में समाविष्ट 
कर दिये जायें। मेश यह भी विचार है कि दिल्‍ली के लिए एक अलग संविधान 
होना चाहिये। मेरे विचार से यह अनुच्छेद केवल चन्द्रनगर आदि के लिये प्रयुक्त 
होना चाहिये। दिल्‍ली के लिये एक अलग उपबन्ध होना चाहिये जो अनुच्छेद 23 
के उपबन्धों से भिन्‍न होना चाहिये क्‍योंकि उसमें कहा गया है कि राज्य के 
विधान-मण्डल के रूप में कृत्य करने के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित अथवा 
अंशत: नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय होगा अथवा मंत्रणा-दाताओं या 
मंत्रियों की एक परिषद्‌ होगी। मेरे विचार से दिल्‍ली के लिए एक विशेष उपबन्ध 
रखना चाहिये और वह उन उपबन्धों के समान न होना चाहिये जो केन्द्र द्वारा 
प्रशासित क्षेत्रों के बारे में हैं। दिल्‍ली एक प्रान्त ही होना चाहिये और इसके लिये 
एक पृथक उपबन्ध होना चाहिये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह अनुच्छेद 
दिल्‍ली के सम्बन्ध में प्रयुक्त न हो। 


हमने हाल में श्री के.एम. मुन्शी का घुमाया हुआ एक लेख देखा जिसमें उन्होंने 
बताया है कि दिल्‍ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये तथा इसे भी ध्यान 
में रखते हुये कि वह भारत की राजधानी है, यह कहा जा सकता है कि वह 
बहुत कुछ बम्बई नगर के समान है। राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने 
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के लिए उसके नागरिकों को बम्बई के समान स्वायत-शासन प्राप्त होना चाहिये। 
मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि इस आशय का एक उपबन्ध संविधान में प्रविष्ट 
किया जाये। 


मैं संसद्‌ को दिल्‍ली के लिए एक संविधान निर्माण करने की शक्ति प्रदान 
करने के विरोध में हूं। उसके लिए एक पृथक अनुच्छेद में व्यवस्था की जानी 
चाहिये और उसमें वही उपबन्ध होने चाहिये जो श्री के.एम. मुन्शी के लेख में 
प्रस्तावित हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह अनुच्छेद दिल्‍ली के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त न हो। चूंकि दिल्‍ली के सम्बन्ध में मैं इसी अवसर पर बोल सकता 
हूं इसलिये मैं वह सुझाव उपस्थित करता हूं कि नई दिल्‍ली अवश्य केन्द्रीय सरकार 
के नियंत्रण में हो किन्तु अवशिष्ट क्षेत्र को स्वायत शासन प्रदान किया जाये और 
उसमें एक पृथक विधान मण्डल आदि स्थापित किया जाये। वास्तव में समिति ने 
जो प्रतिवेदन स्थापित किया था उसमें दिल्ली के प्रान्त को पूर्ण स्वायत शासन प्रदान 
करने की सिफारिश की गई है। मैं उससे केवल नई दिल्‍ली को अलग कर रहा 
हूं। वहां 80 प्रतिशत इमारतें सरकारी इमारतें हैं इसलिये नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार 
के ही नियंत्रण में रहे किन्तु अवशिष्ट क्षेत्र को पूर्ण स्वायत शासन प्रदान किया 
जाये। किन्तु इस प्रश्न की परीक्षा की जाये कि क्‍या अवश्िष्ट क्षेत्र पूर्वी पंजाब 
अथवा संयुक्तप्रान्त में मिलाया जा सकता है या नहीं। यदि वह किसी प्रान्त का 
अंग हो जायेगा तो इससे बहुत सुविधा हो जायेगी क्योंकि यह सम्भव है कि एक 
बडे प्रान्‍्त को जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे दिल्‍ली को उपलब्ध न 
हों। मेरी अपनी यह धारणा है कि चूंकि दिल्ली प्राकृतिक दृष्टि से पूर्वी पंजाब 
का केन्द्र है इसलिये इसे पूर्वी पंजाब के प्रान्त का अंग बना देना चाहिये। इस 
तरह वह डू पंजाब का उसी प्रकार केन्द्र हो जायेगा जैसे कलकत्ता पश्चिमी बंगाल 
का केनच्र है। इसलिये मेरे विचार से दिल्‍ली के सम्बन्ध में एक पृथक उपबन्ध 
होना चाहिये। यदि हमारा यह विचार हो कि वह पूर्वी पंजाब का अंग बना दिया 
जाये तो हमें इस आशय का एक समुचित उपबन्ध रखना चाहिये। किन्तु मैं भविष्य 
की संसद्‌ को उसके लिए संविधान बनाने की शक्ति प्रदान करने के विरोध में 
हूं। चूंकि नवीन संविधान 26 जनवरी, 950 को प्रवर्तन में आने वाला है इसलिये 
सम्भवत: हम विधान-निर्माण का कार्य लगभग नवम्बर के अंत तक समाप्त कर 
देंगे। इसलिये दिल्‍ली के लिए संविधान का सृजन करने के लिए कुछ भी समय 
न रह जायेगा। उसे बहुत शीघ्रता से तैयार करना होगा। मेरे विचार से इस प्रश्न 
को इसी समय हल कर देना चाहिये। हमें इसी समय इस सम्बन्ध में विनिश्चय 
कर लेना चाहिये कि दिल्‍ली को किसी अन्य प्रान्त का अंग बनाया जाये अथवा 
उसे पूर्ण स्वायत्त-शासन प्रदान किया जाये। यह अनुच्छेद चन्द्रनगर पांड्ुचेरी अथवा 
उन अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो सकता है जो भारत में समाविष्ट किये 
जाये। वे क्षेत्र बहुत काल से फ्रांस के आधिपत्य में रहे हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ 
ही वे हमारे देश के स्तर पर आ सकेंगे। इस कारण कुछ समय तक केन्द्र ही 
उनका प्रशासन कर सकता है। अन्ततोगत्वा कोई भी क्षेत्र सीधे-सीधे केन्द्र के नियंत्रण 
में नहीं रह जायेगा। प्रत्येक प्रदेश या तो स्वायत्तशासी हो जाना चाहिये या किसी 
स्वायत्तशासी प्रान्त का अंग हो जाना चाहिये। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली): श्रीमान्‌, अनुच्छेद 272 और 23 के सम्बन्ध 
में मेरे नाम से एक संशोधन है जो उस तदर्थ समिति की सर्वसम्मति से स्वीकृत 
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सिफारिशों पर आधृत है जिसे कि इस सभा ने नियुक्त किया था। यद्यपि मैं उसे 
उपस्थित नहीं करना चाहता किन्तु मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 
मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 273 के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित 
किय है उसे देखकर मुझे प्रसन्‍नता नहीं हुई। वास्तव में दिल्‍ली के सभी निवासियों 
को उसे देखकर असनन्‍्तोष हुआ और उनका यह समझना स्वाभाविक ही है कि 
पहले जो विनिश्चय किये गये थे उनका अब परित्याग किया जा रहा है। 


दिल्‍ली के तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों के निवासियों की यह प्रबल 
धारणा है कि उनके साथ विमाता का सा व्यवहार किया गया है। यह स्पष्ट 
कि आरम्भ से ही उनकी उपेक्षा की गई है। पहले जब सभा ने प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय संविधानों के सिद्धान्तों को निश्चित करने के लिए समितियां नियुक्त की 
तो केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रश्न पर विचार करने के लिए उसने कोई समिति 
नियुक्त नहीं की। 


पहले जो संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ था उसमें यद्यपि राष्ट्रपति को 
दिल्‍ली और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के संविधान में परिवर्तन करने को शक्ति 
दी गई थी किन्तु उसमें स्थानीय विधान-मण्डल के सम्बन्ध में भी उपबन्ध था। 
किन्तु नवीन संशोधन में उस उपबन्ध को स्थान नहीं दिया गया है। जब केन्द्र 
द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बहुत प्रयास किया और इस ओर ध्यान आक्ृष्ट 
किया कि जब सारे देश के लिए एक संविधान का निर्माण हो रहा है तो अभी 
तक केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र स्वायत-शासन से वंचित रहे हैं उनकी आखिर किस 
कारण उपेक्षा की जा रही है, तभी उनके भविष्य के संविधान के सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उस समिति के सभापति 
डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या थे और उसमें अन्य लोगों के साथ श्री गोपालास्वामी आयंगर 
जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। समिति ने एक मत से यह सिफारिश की कि दिल्ली 
तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों के भविष्य के संविधान के लिए एक निश्चित 
योजना तैयार की जाये। 


“अध्यक्ष: क्या आप कृपा करके अपना संशोधन पढ़ेंगे? 


*शथ्री देशबन्धु गुप्तः मेरे नाम से जो संशोधन हे और जिसका मैंने निर्देश किया 
है वह संशोधन संख्या 2706 है। वह इस प्रकार 


“वर्तमान अनुच्छेद 222 और 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये: 


“2]2 () [॥#6 (श7065 वञाल्तांबा2ए एरणर ॥6 ०एञलशारशाशा 0 ॥6 
(णात्रापाणा [ाएज़ा 35 ॥6 (कर्ण एगागरइशंगाल 8 श0णा66 एण 76077! 
ह9 96 3ग्गांग्रांइशटव एज 4 6प्राशाक्षा: (0एछवआतण' शांति 3 (०पारलां। ए 
जिाता820$ भाव 3 7,९श258]9प86 0ए[ 76 99. 


(2) ॥6 ॥€प्रालाजा। (00ए॥7ण ॥#9। 96 ॥[790णा7०१ एज ॥6 ?€४व०ा 99५ 
ज़््याधा। पावदा ॥5 ॥97व4 व 5९३ 26 ॥6 ],229$9प्ा86 एा 6 80986 5॥4॥] 
८णाड्ंड णी 6 ॥6प्राशाक्षा। (07७70 80 ०6 प0प75९ 00 96 [त0फए/॥ 3$ ॥6 
स्‍.6९8]409ए6 ७५5४९॥॥०।५..... 
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[22 () संविधान के प्रवर्तन में आने के पूर्व जो क्षेत्र दिल्‍ली के मुख्य आयुक्त 
के प्रान्त के नाम से कहे जाते थे उनका प्रशासन एक उपराज्यपाल, एक मंत्रिपरिषद्‌ 
तथा राज्य के एक विधान-मण्डल द्वारा होगा। 


(2) उपराज्यपाल को राष्ट्रपति स्वहस्ताक्षर तथा मुद्रासहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त 
करेगा और राज्य का विधान मण्डल उपराज्यपाल तथा एक सदन से मिलकर बनेगा 
जो विधान-सभा कहा जायेगा....] 


*अध्यक्ष: आप संशोधन संख्या 2706 को पढ़ रहे हैं। क्या आप उस संशोधन 
को उपस्थित कर रहे हैं? 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: मैं केवल उस संशोधन का निर्देश कर रहा था। 
“अध्यक्ष; आप जिस संशोधन को उपस्थित करना चाहते हैं उसे पढें। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त: जिस संशोधन को मैं उपस्थित करना चाहता हूं वह इस 
प्रकार हैः 


“संशोधन पर संशोधनों की सूची | (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 45 
में प्रस्तावित अनुच्छेद 273 के खण्ड () के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन खण्ड 
प्रविष्ष किया जाये” 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: हमारे पास इस संशोधन की प्रति नहीं है। 
*थ्री देशबन्धु गुप्त: 


५ ]-9) शाए ]4ए 38 बाणिठइबआंव 437 टणागा करार्टाणा$ 35 00 ॥6 
॥९एछाठशाधांगणा णए उप 9896 का ॥6 ल0प्5८ ण ॥6 ?९०क)९ णा 9 522९ 
क्ालिशा। 7707 79 [॥70०96९0 ॥ ९१४५९ (5) एण 206 67 एण 085 (णाशाप- 
पणा भाव ॥439 350 एक्षाणए् ]6 ॥02८2॥0 ०0 5९३६ 0 70907९5श॥9/796$ 0] धपटा 
996 वा ॥6 (०प्रालं] एा 8985 35 [70श96१ ॥ 820०476 प-8.' 


[(-क) उपरोक्त विधि में ऐसे राज्य के लोक सभा में प्रतिनिधित्व के बारे 
में निदेश होंगे और वह प्रतिनिधित्व इस संविधान के अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) 
में उपबंधित पैमाने से भिन्‍न पैमाने पर होगा तथा उसके द्वारा राज्यपरिषद्‌ में ऐसे 
राज्य के प्रतिनिधियों की जगहों के बटवारे में भी अनुसूची 3-ख के उपबन्धों 
के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।] 


श्रीमान्‌ू, डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है उस पर मैं इस संशोधन 
को रखना चाहता हूं और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि यह 
सभा उसे स्वीकार कर लेगी। यह मैं इस कारण कह रहा हूं। हमने केन्द्र द्वारा 
प्रशासित क्षेत्रों को स्वायत्त-शासन प्रदान नहीं किया है। इन क्षेत्रों में दिल्‍ली भी 
सम्मिलित है यद्यपि वह उनसे कुछ भिन्न हैं क्‍योंकि वह भारत की राजधानी हे 
और उसकी जनसंख्या आज बीस लाख है जो कुछ ही वर्षों में तीस लाख तक 
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हो जायेगी। हम अनुच्छेद 67 को पारित कर चुके हैं। हमने केन्द्र द्वारा प्रशासित 
क्षेत्रों को कोई निश्चित लोकतंत्रात्मक संविधान तो प्रदान नहीं किया है किन्तु साथ 
ही हमने इस प्रश्न पर भी विचार नहीं किया है कि केन्द्रीय विधान-मण्डल में 
इन क्षेत्रों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये या नहीं। अभी तक केन्द्रीय 
विधान-मण्डल ही इन क्षेत्रों के लिए संसद्‌ के रूप में कार्य करता रहा है। इन 
क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी विधियों को इसी सभा ने पारित करना होता है। इसलिये 
यदि दिल्‍ली को और केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व 
प्रदान करने के सम्बन्ध में यदि कोई उपबन्ध रखा जाता तो उचित ही होता। मेरे 
विचार से सभा को यह समझाने के लिये किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है 
कि इस प्रकार के उपबन्ध की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि सभा मेरे 
संशोधन 8 स्वीकार कर लेगी और थोड़ी अधिक जगहों के प्रस्ताव का विरोध 
नहीं करेगी। 


इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित 
अन्य क्षेत्रों के प्रति यह सभा तथा इस समय के पदारूढ़ लोग न्यायपूर्ण व्यवहार 
नहीं करते आये हैं। मसौदा-समिति का रुख तथा उन लोगों का रुख, जिन्होंने केन्द्र 
द्वारा प्रशासित क्षेत्रों से विशेषतः दिल्ली से, सम्बन्धित उपबन्धों का मसौदा तैयार 
किया है, बहुत कुछ निराशाजनक ही रहा है। जब कभी हमने इन उपबन्धों को 
अधिक उदार बनाने तथा इन क्षेत्रों के लोगों को कुछ स्वायत-शासन प्रदान करने 
की मांग की और मसौदा-समिति से भी यह प्रार्था की तो मसौदे में और भी 
अधिक निर्बन्धन रख दिये गये। मैं एक उदाहरण दूंगा। मूल मसौदे के अनुच्छेद 
23 में दिल्‍ली तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों के लिये एक “स्थानीय 
विधान-मण्डल' के सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध था। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने अब 
जिस संशोधन को उपस्थित किया है उसमें इस आशय की एक नई पदावली का 
प्रयोग किया गया है कि वह एक ऐसा निकाय होगा जिसके सब अथवा कुछ 
सदस्य नाम-निर्देशित होंगे और वह विधान-मण्डल के रूप में कार्य करेगा। इस 
संशोधन में कई अन्य विशेषणों का भी पहली बार प्रयोग किया गया है। मैं एक 
दूसरा उदाहरण भी दूंगा। डॉ. अम्बेडकर ने पहले एक अवसर पर संशोधन संख्या 
2722 की सूचना दी थी जिसमें यहां उपबन्ध था; 


“राज्य के प्रशासन में मुख्य आयुक्त अथवा उप-राज्यपाल की सहायता करने 
तथा उसे मंत्रणा देने के लिए मंत्रणा-दाताओं अथवा मंत्रियों की एक परिषद्‌ 
होगी।” 


मेरी समझ में नहीं आता कि मसौदा-समिति अब इस उपबन्ध को भी निकालने 
का प्रयास क्‍यों कर रही है। यद्यपि आरम्भ में उसी ने इसका मसौदा तैयार किया 
था। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में एक यही 8 ण है और यही गुण बताया भी 
जा रहा है कि वह एक व्यापक संशोधन हे ओर वह पथ-पिप्लोदा और दिल्ली 
के सम्बन्ध में समान रूप से प्रयोग में आ सकता है। उचित तो यह होता कि 
संविधान का मसौदा तैयार करते समय मसौदा-समिति दिल्‍ली को एक पृथक प्रदेश 
समझती। सम्भावना इसी की है कि केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्र किसी न किसी 
समय निकटवर्ती प्रान्तों में समाविष्ट हो जायेंगे, किन्तु दिल्‍ली के सम्बन्ध में यह 
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बात न होगी और भविष्य में उनकी स्थिति में कोई अन्दर न आयेगा, भले ही 
उसकी जनसंख्या बढ़ जाये, और वह अवश्य ही बढ़ेगी। इसका कोई भी संकेत 
नहीं है कि दिल्‍ली किसी निकटवर्ती प्रान्त में समाविष्ट किया जायेगा। अजमेर-मेरवाडा, 
कुर्ग, पंथ-पिप्लोदा और केन्द्र द्वारा प्रशासित अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो हाल 
ही में अस्तित्व में आये हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र कभी न कभी निकटवर्ती 
प्रान्तों में समाविष्ठ कर दिये जायेंगे। इसलिये मसौदा-समिति ने तदर्थ समिति के 
सुझावों के अनुसार दिल्‍ली के संविधान का मसौदा तैयार करना चाहिये था। दिल्ली 
को इस समय की भी जनसंख्या लगभग बीस लाख है और यह कुछ ही वर्षों 
में बढ़ जायेगी। इसलिए इस क्षेत्र पर पृथक रूप से विचार करने के लिए यशथेष्ट 
कारण है किन्तु मसौदा-समिति के मेरे मित्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता से पंथ पिप्लोदा 
और दिल्ली को समान श्रेणी में रखा है और इन दोनों के लिए एक ही खण्ड 
में उपबन्ध रखे हैं। इसलिए अवश्य ही कुछ कठिनाई होगी मैं इससे सहमत हूं 
कि यदि उद्देश्य यह था कि एक व्यापक खण्ड का मसौदा तैयार किया जाये, 
जिसके अंतर्गत ये सभी क्षेत्र आ जायें, तो मसौदा-समिति इससे अच्छा उपबन्ध 
प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। किन्तु मेरा यह विचार है कि यह उद्देश्य गलत था 
और मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे तर्क को समझे और इसका निर्णय 
करे कि क्‍या दिल्ली के सम्बन्ध में भिन्‍न व्यवहार करने की आवश्यकता है या 
नहीं। दिल्‍ली भारत की राजधानी है। उसके सम्बन्ध में यह तर्क उपस्थित किया 
जा रहा है कि चूंकि वाशिंगटन और केनबरा को स्वायत-शासन प्राप्त नहीं है इसलिए 
दिल्‍ली को भी किसी मात्रा में स्वायत-शासन प्रदान नहीं किया जा सकता। किन्तु 
श्रीमानू, मेश यह निवेदन है कि दिल्‍ली की वाशिंगटन और केनबरा से तुलना करना 
अनुचित है। वह इस कारण कि दिल्‍ली का अपना अलग इतिहास है और अपनी 
अलग सभ्यता है। वह एक वाणिज्यिक तथा औद्योगिक नगर है किन्तु वाशिंगटन 
का राजधानी के लिये ही निर्माण किया गया। उस नगर के सम्बन्ध में लोगों को 
इसकी स्वतन्त्रता थी कि वे वहां जाकर बसे या न बसें और जो लोग वाशिंगटन 
के नागरिक होना चाहते थे वे उस नगर में जाकर बस गये। किन्तु इस देश में 
राजधानी दिल्‍ली में बनाई गई न कि दिल्‍ली का राजधानी के लिये निर्माण किया 
गया। इसलिये आप दिल्ली के निवासियों की यथोचित आकांक्षाओं तथा मांगों की 
किस प्रकार उपेक्षा कर सकते हैं? इस कारण मैं यह चाहता हूं कि दिल्ली के 
प्रश्न पर भिन्‍न प्रकार से विचार होना चाहिये। वाशिंगटन का उदाहरण कुछ अंश 
में नई दिल्‍ली के लिये प्रयुक्त हो सकता है। मेश अपना विचार यह है कि वह 
नई दिल्‍ली के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त नहीं हो सकता है क्‍योंकि नई दिल्ली पुरानी 
दिल्‍ली से पृथक नगर नहीं है। दोनों नगरों की आबादी मिली-जुली है। दोनों नगरों 
की, पानी, बिजली की जैसी जीवनोपयोगी सेवायें एक ही हैं ओर आबादी भी एक 
ही है। कई लोग पुरानी दिल्ली में कारोबार करते हैं किन्तु रहते हैं नई दिल्ली 
में। कई लोग नई दिल्ली में कारोबार करते है किन्तु रहते हैं पुरानी दिल्ली में। 
इसलिये यह कहना उचित नहीं हे कि नई दिल्‍ली और पुरानी दिल्‍ली दो पृथक 
नगर हैं और न नई दिल्‍ली की वाशिंगटन अथवा केनबरा से तुलना करना ही 
उचित है। मैं इस विषय पर इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। 


हमारे प्रतिष्ठित तथा आदरणीय नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्‍ली के 
निवासियों से सार्वजनिक सभा में कहा है कि उन्हें उनकी मांगों से सहानुभूति है 
और संसद्‌ में दिल्‍ली के संविधान के सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थित किया 


20] भारतीय संविधान सभा [। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[श्री देशबन्धु गुप्त] 


जायेगा जिससे दिल्‍ली निवासियों को जितना अधिक उत्तरदायित्व सम्भव होगा प्राप्त 
हो जायेगा। श्रीमान्‌, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं कि यह आश्वासन 
पूरा किया जायेगा और जब तक नवीन संविधान के अधीन भारत के अन्य भागों 
का 30 होने लगेगा तब तक संसद्‌ दिल्‍ली के लिये भी एक संविधान का निर्माण 
कर लेगी। 


श्रीमान्‌ू, मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुये सुना है कि दिल्‍ली एक बहुत 
छोटी जगह है और उसके लिए स्वायत-शासन की मांग कुछ स्थानीय नेताओं की 
408450480 9 के लिये ही की जा रही है। मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ही सामान्य 
आलोचना है और इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जा सकता। अधिक विस्तृत 
क्षेत्र के लिए स्वाशासन अथवा स्वतन्त्रता की मांग के सम्बन्ध में भी यह तर्क 
उपस्थित किया जा सकता था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली निवासी 
स्वायत-शासन अथवा कुछ अंश में स्वशासन अथवा अपने प्रशासन में अपने मत 
को प्रभावी करने की मांग सौंख्य साधनों को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे 
है। उनकी कठिनाइयां वास्तविक हैं। सम्भवत: इस सभा के बहुत कम सदस्य यह 
जानते हैं कि दिल्‍ली-निवासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा 
है। मैं उनकी कुछ कठिनाइयों को बताऊंगा। कुछ समय पूर्व ही पुरानी दिल्ली 
की जैसी प्रमुख नगरपालिका का सरकारी अध्यक्ष होता था और अभी भी उसके 
एक-तिहाई सदस्य नामनिर्देशित सदस्य होते हैं। नई दिल्‍ली की नगर-समिति पूर्णतया 
नामनिर्देशित निकाय हैं और उसका सभापति अब भी एक सरकारी आदमी होता 
हैं स्वायत-शासन के क्षेत्र में दिल्‍ली के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता 
हैं। इसके अतिरिक्त कई तदर्थ निकाय स्थापित किये गये हैं जैसे सुधार प्रन्यास 
(इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट), पानी और मोरी की संयुक्त मण्डली (ज्वाइण्ट वाटर और स्यूवेज 
बोर्ड), दिल्‍ली का केन्द्रीय 40 शक्ति प्राधिकार (दिल्ली सेन्‍्ट्रल इलेक्ट्रिकल पावर 
आथ्थॉरिटी) जिनमें सरकारी लोगों का ही 8 है और दिल्ली निवासियों को कोई 
प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। वे दिल्‍ली के लिए योजनायें बनाते हैं और बड़े-बड़े 
28503: हैं किन्तु इन निकायों के प्रशासन में दिल्‍ली निवासियों का मत प्रभावी 
नहीं है। 


श्रीमान्‌ू, इससे भी अधिक खेदजनक बात यह है कि दिल्ली को पूर्वी पंजाब 
के साथ जोड़ दिया गया है। हमारी सेवाओं के लिए सभी लोग अर्थात्‌ दण्डाधिकारी, 
आरक्षक आदि वहीं से आते हैं किन्तु उनके चुनाव के सम्बन्ध में हमारा मत 
नहीं लिया जाता। यहां का उच्च-न्यायालय भी पंजाब का ही उच्च-न्यायालय 
है। दिल्‍ली निवासी पिछले कई वर्षों से एक उच्च-न्यायालय की मांग करते 
आये हैं कि उनका प्रयास निष्फल ही रहा है। मुझे यह बताया गया है, और 
कई कारणों से मुझे विश्वास है कि यह ठीक है कि दिल्ली से पंजाब के 
उच्च-न्यायालय के सामने लगभग 65 प्रतिशत व्यवहार-सम्बन्धी अप जाती हें 
और वह उच्च न्यायालय जिन व्यवहार-वादों पर विचार करता है उनमें से 
35 प्रतिशत दिल्‍ली के होते हैं। यह सब होते हुये भी दिल्‍ली के नागरिक पिछले 
कई वर्षों से गश्ती उच्च-न्यायालय की जो मांग करते आये हैं उसकी कोई सुनवाई 
नहीं हुई है। दिल्‍ली निवासी जो मांग भी करते है उसकी पूर्वी पंजाब की सरकार 
उपेक्षा ही करती है। दिल्‍ली निवासियों की कठिनाइयों और शिकायतों की ओर कोई 
भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता। 


संविधान का प्रारूप [2 


जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, इसे शायद ही कोई समझते हैं कि यद्यपि 
दिल्‍ली की जनसंख्या बीस लाख है कि किन्तु सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने 
के लिये यहां के निवासियों को कोई भी अवसर नहीं मिलता। प्रान्तीय असैनिक 
सेवाओं के उदाहरण को ही लीजिये, दिल्‍ली निवासी न संयुक्त प्रान्त में नियुक्त 
हो सकते हैं और न पूर्वी पंजाब में और दिल्‍ली की अपनी कोई सेवा है ही 
नहीं। दिल्‍ली निवासी केवल यह जानते हैं कि संयुक्तप्रान्त अथवा पूर्वा पंजाब के 
अधिकारी उन पर शासन करते हैं। क्या ये कठिनाइयां वास्तविक कठिनाइयां नहीं 
हैं? कुछ लोगों का यह विश्वास है कि दिल्ली में भारत की राजधानी होने से 
उस नगर को लाभ हुआ है। सभा इस कथन की भी परीक्षा करे। प्रत्येक बड़ी 
नगर-पालिका को बिजली, यातायात, पानी की कल आदि जीवनोपयोगी सेवाओं के 
स्वामित्व का तथा उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त होता 

और उनसे उसे बहुत आय प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि ये दिल्ली 
की नगर-पालिका को कभी भी नहीं सौंपे गये? वास्तव में पुरानी दिल्‍ली को नई 
दिल्‍ली की राजधानी की परिचारिका बनाया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि 
नई दिल्‍ली राजधानी होने से पुरानी दिल्‍ली को उतना लाभ नहीं डुआ है जितना 
लोगों को बताया जाता है। उसकी सड़कों पर यातायात बढ़ गया हैं और उसकी 
सफाई भी इतनी बिगड़ गई है कि सारी पुरानी दिल्ली एक बडी गंदी बस्ती हो 
गई है, किन्तु फिर भी पुरानी दिल्‍ली के गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं करता। 
कुछ कृपालु मित्रों ने अपने भाषणों में यह मत प्रकट किया है कि दिल्ली को 
पूर्वी पंजाब के साथ मिला देना चाहिये। श्रीमान्‌, पूर्वी पंजाब की सरकार दिल्‍ली 
के साथ अभी तक इतना बुरा व्यवहार करती रही है कि दिल्‍ली निवासी इस 
मत को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो सकते। उसका कैसा कठोर व्यवहार 
रहा है उसे बताने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। पूर्वी पंजाब और संयुक्त 
प्रान्‍्न् की सीमाओं पर स्थित दिल्‍ली के 300 से अधिक गांव हैं। यदि आप आज 
इन सीमावर्ती गांवों में जायें तो आप देखेंगे कि यद्यपि पूर्वी पंजाब के गांबों में, 
जो सीमा से केवल एक मील की दूरी पर है, चना 7 रुपये मन बिक रहा है 
किन्तु दिल्‍ली और उसके गांवों के निवासियों को वह 9 रुपये से लेकर 2 रुपये 
मन तक मिल रहा है। चारे का भी यही हाल है। गुड़गांव और रोहतक में चारे 
का भाव 4 रुपये मन है किन्तु दिल्‍ली में वह 9 रुपये मन बिक रहा है। इस 
विभेद्‌ को तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बराबर यह मांग की जाती 
रही है कि राशन के उद्देश्य के लिए दिल्ली पूर्वी पंजाब के साथ मिला दिया 
जाना चाहिये किन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वे उच्च-न्यायालय के उद्देश्य 
के लिए तो दिल्ली को पूर्वी पंजाब में मिलाना चाहते हैं किन्तु राशन के सम्बन्ध 
में पूर्वी पंजाब को जो सुविधायें प्राप्त हैं उनमें दिल्‍ली से हिस्सा बंटाना नहीं चाहते। 
उस ओर से इसका विरोध हुआ है। इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ इसे कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि उत्तर भारत में दिल्‍ली कपडे के व्यापार की सबसे 
बड़ी मण्डी रही है किन्तु पिछले चार या पांच वर्षों में दिल्‍ली का यह व्यापार 
नष्ट हो गया। पुरानी सरकार दिल्ली प्रान्त को कपड़ा देते समय इसका ध्यान रखती 
थी कि दिल्‍ली पश्चिमी संयुक्त प्रान्त और पूर्वी पंजाब के लिए वितरण का केन्द्र 
है किन्तु मुझे खेद है कि नये शासन के अधीन दिल्‍ली इस सुविधा से भी वंचित 
हो गया है। इस समय दिल्‍ली को जो कपडा दिया जाता है उससे उसी के निवासियों 
की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं। इस कारण दिल्‍ली अब कपड़े का वितरण 
केन्द्र नहीं रह गया है और यह व्यापार अब नष्ट हो गया है। एक उदाहरण नहीं 
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बल्कि कई उदाहरण मैं यह दिखाने के लिए दे सकता हूं कि पिछले कई वर्षों 
से दिल्‍ली निवासी किन कठिनाइयों को झेलते आये हैं। वे चुपचाप तथा ैर्यपूर्वक 
इन कष्टों को सहन करते रहे और यही आश लगाये रहे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के का कुछ ठीक हो जायेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के लिए ने जो बलिदान किया उसमें दिल्‍ली पीछे रहा। दिल्‍ली स्वर्गीय हकीम 
अजमल खां, डॉ. अन्‍्सारी, स्वामी श्रद्धानन्द जैसे लोगों का स्मरण गर्व से करती 
है। इन 02208 का उसके राजनैतिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसने लाला 
हरदयाल महान लोगों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 
अपना पूरा योग दिया। मेरा यह दावा हे कि जहां तक स्वतन्त्रता-संग्राम में योग 
देने का सम्बन्ध है, उसमें, दिल्‍ली किसी से पीछे नहीं रहा। इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुये यह क्‍यों समझा जाता है कि यदि दिल्‍ली को स्वायत-शासन 
प्रदान किया गया तो दिल्‍ली निवासी अनुचित व्यवहार करेंगे जिससे केन्द्र कठिनाई 
में पड़ जायेगा? मेरा यह निवेदन है कि देश के बड़े हितों की रक्षा के लिए 
एक दिल्ली को ही नहीं बल्कि सैंकड़ों दिल्लियों को बलिदान की वेदी पर बढ़ाया 
जा सकता है। दिल्ली का प्रतिनिधि होने के नाते में सभा को यह आश्वासन देता 
हूं कि यदि यह समझा जाये कि दिल्‍ली को थोडा भी स्वायत्त-शासन देने से देश 
के हितों को हानि पहुंचेगी तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि “हमें स्वायत-शासन 
न दीजिये, हम पहले के समान शासित रहने में ही संतुष्ट हैं”। किन्तु इस प्रकार 
के भय का कोई कारण नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार दिल्‍ली के समान एक 
छोटे से प्रान्‍्त की देख-रेख नहीं कर सकती और साथ ही यह समझती है कि 
राजधानी के लोग उसका साथ देंगे, तो मेरे विचार से वह देश पर शासन करने 
के अधिकार को भी खो बेठेगी। 


इस स्थिति में मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि मैं अपने 
मूल संशोधन को उपस्थित नहीं कर रहा हूं किन्तु हु आशा है कि डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो वचन दिया गया है वह केवल धोखे की टट्टी 
प्रमाणित न होगा। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का कुछ भी निर्वचन किया जा सकता 
है। वह एक व्यापक संशोधन है और उसके अधीन दिल्‍ली को एक विधान-मण्डल 
तथा उत्तरदायी शासन भी प्राप्त हो सकता है और कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता 
है। उसकी शब्दावली ही इस प्रकार है। इसलिये मुझे पण्डित जी के उस आश्वासन 
का अधिक भरोसा है जो उन्होंने हाल में दिल्‍ली के राजनैतिक सम्मेलन में दिया 
था और उसके सम्बन्ध में कहा था कि दिल्‍ली निवासियों को कुछ अंश में स्वायत्त 
शासन प्राप्त हो जायगा। 


मैं इस अवसर पर दिल्ली के प्रशासन की आलोचना नहीं करना चाहता। अन्यथा 
मैं यह प्रमाणित करने के लिए कई उदाहरण दे सकता हूं कि दिल्ली का प्रशासन 
कितना गिर गया है और इस कारण दिल्ली निवासियों कठिनाइयां कितनी बढ़ 
गई हैं। सम्भवतः केवल दिल्‍ली के नगर ने ही शरणार्थी भाइयों का खुले दिल 
से स्वागत किया। संयुक्त प्रान्त के मेरे मित्र हमेशा नये क्षेत्रों की मांग तो करते 
रहते हैं और नई विजयें प्राप्त करते रहते हैं किन्तु जब शरणार्थियों को स्वीकार 
करने का प्रश्न उनके सामने आया तो उन्होंने उनके संयुक्त प्रान्त में बसने के 
मार्ग में कई बाधायें डाल दीं। अन्य प्रान्तों ने भी यही चीख पुकार की कि उनके 
यहां शरणार्थी एक निश्चित संख्या में जाने चाहिये। किन्तु दिल्‍ली की जनसंख्या 
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दूनी हो गई। इस समय दिल्ली में पांच लाख से कम शरणार्थी नहीं हैं। कोई 
यह नहीं कह सकता कि पिछले दो वर्षों में दिल्‍ली वालों ने किसी समय शरणार्थियों 
के विरुद्ध आवाज उठाई। यह एक ध्यान देने की बात है कि भले ही दिल्ली 
के लोगों के आर्थिक हितों को हानि पहुंची हो, किन्तु वे शान्त रहे। इस स्थिति 
में में यह कहूंगा कि दिल्‍ली के नागरिकों के आचरण को दृष्टि में रखते हुए 
उनके सम्बन्ध में अधिक उदारता से विचार करने की आवश्यकता है। 


मैं इस सुझाव पर अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि दिल्ली पूर्वी पंजाब 
में समाविष्ट कर देनी चाहिये। मैं इसे दुहराना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव के 
बिल्कुल विरुद्ध हूं। श्रीमानू, 927 में दिल्‍ली के निवासियों ने दिल्‍ली को अधिक 
विस्तृत बनाने के लिए एक योजना तैयार की थी जिसमें यह आयोजन था कि 
दिल्‍ली के साथ संयुक्तप्रान्‍्त के मेरठ और आगरा के प्रदेश और पूर्वी पंजाब का 
अम्बाला का प्रदेश मिला दिये जाये। गोल-मेज सभा में भी इस प्रश्न को उठाया 
गया था और महात्मा जी तथा अन्य लोगों ने इस आयोजन का समर्थन किया था। 
किन्तु दुर्भाग्य से वह योजना स्वीकार नहीं की गई। मेरी आज भी यह धारणा 
है कि यदि उस समय यह योजना स्वीकार कर ली गई होती तो सम्भवतः देश 
को विभाजन की पीड़ा न सहन करनी पड॒ती। किन्तु उस समय इस ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं है कि यह सभा और 
हमारे नेता दिल्‍ली निवासियों को जितना भी उतरदायी शासन प्रदान करेंगे उससे 
वे संतोष कर लेंगे। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यह भय निराधार है 
कि चूंकि दिल्‍ली राजधानी है इसलिये कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। 


इस प्रश्न का एक अन्य अंग भी है। ये पांच लाख शणरणार्थी जो दिल्ली में 
आकर रहने लगे हैं, एक स्वायत-शासी प्रदेश से आये हैं। क्या यह ठीक है कि 
इन लोगों को, जिनके लिये दिल्‍ली में आकर बसने के अतिरिक्त और कोई चारा 
नहीं था, प्रशासन में अपना मत प्रभावी करने के अधिकार से वंचित किया जाये? 
यदि दिल्ली में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं होता है तो इसका अर्थ यही होगा 
कि इन सब लोगों का उसके प्रशासन में कोई हाथ न होगा। कुछ लोग यह कहते 
हैं कि ये दिल्‍ली वाले चिल्लाते क्‍यों हैं? उनके यहां तो मंत्रणा-परिषद्‌ है ही श्रीमान्‌ 
में यह कहना चाहता हूं कि यदि यह देखा जाये कि पिछले दो वर्षों में इस 
मंत्रणा-परिषद ने क्‍या कार्य किया है, तो उससे बहुत असंतोष होगा। यह मंत्रणा 
परिषद दिल्‍ली के लिये बहुत बड़ी धोखें की टट्टी है। श्रीमान्‌, मैं यह बताना 
चाहता हूं कि मेरी समझ से यह परिषद्‌ जिन प्रस्तावों को स्वीकार करती हे उन्हें 
सम्बन्धित मंत्रणालय पढ़ते तक नहीं। उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। 
इस परिषद के सामने ठीक समय पर आय व्ययक भी नहीं रखा जाता ताकि 
वह उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट कर सके। इस मंत्रणा-परिषद्‌ के सदस्य 
इस परिषद्‌ में अपना समय नष्ट ही करते हैं क्‍योंकि उनके स्वीकार किये हुये 
प्रस्तावों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। प्रान्त के प्रतिदिन के प्रशासन 
में इस समय हमारा कोई हाथ नहीं है। यदि हमारे नेता कुछ अंश में स्वायत-शासन 
प्रदान करना चाहते थे तो उन्हें यह प्रथा स्थापित कर देनी चाहिये थी कि प्रतिदिन 
के प्रशासन के सम्बन्ध में मंत्रणा-परिषद्‌ के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जायेगा। 
महत्वपूर्ण अवसरों पर भी उनकी राय नहीं ली जाती। मुझे खेद है कि ऐसे मामलों 
के सम्बन्ध में मंत्रणा-परिषद्‌ की अभी तक जान-बूझकर उपेक्षा की गई हेै। 
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इस स्थिति में दिल्‍ली के लोगों की यह धारणा निराधार नहीं है कि प्राधिकारी 
उनकी कठिनाइयों को न समझते हैं और न उनके सम्बन्ध में सहानुभूति ही दिखाते 
हैं और वे उन्हें उस स्वायत-शासन को भी प्रदान नहीं करना चाहते जिसका उन्हें 
अधिकार है। मुझे आशा है कि यह धारणा निराधार प्रमाणित की जायेगी और जैसाकि 
प्रधान-मंत्री महोदय कई बार कह चुके हैं, दिल्‍ली को यथेष्ट संविधान प्रदान करने 
के लिए शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। 


समाप्त करने के पूर्व मैं माननीय प्रधान-मंत्री के एक कथन का उद्धरण देना 
चाहता हूं। पहले एक अवसर पर उन्होंने कहा था किः 


“यदि किसी संविधान का लोगों के जीवन उनके उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं से 
कोई सम्बन्ध न हो तो वह खोखला हो जाता है। यदि उससे लोगों के उद्देश्यों 
की पूर्ति नहीं होती तो वह उनके पतन का कारण होता है।” 


पिछले सत्र में एक अन्य प्रसंग में हमारे प्रधान-मंत्री ने इस सभा में ये शब्द 
कहे थे। मुझे आशा है कि इन शब्दों को स्मरण रखा जायेगा और दिल्ली निवासियों 
को जो उत्तरदायी शासन प्रदान किया जायेगा वह केवल खिलौने के समान अथवा 
धोखे की टट्टी न होगा। 


समाप्त करने के पूर्व मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरी यह प्रबल 
धारणा है कि चाहे दिल्‍ली के लोगों को किसी प्रकार का संविधान प्रदान किया 
जाये, किन्तु उसे संसद्‌ में तथा उत्तर-सदन में कुछ विशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये 
वह इस कारण कि यदि उसे सीमित स्वायत्त-शासन मिल भी गया तब भी उसके 
सम्बन्ध में अधिकांश विधियों को लोक सभा ही पारित करेगी। इस समय केन्द्रीय 
विधान-सभा में दिल्‍ली का तथा उसके लगभग बीस लाख लोगों का केवल एक 
ही प्रतिनिधि है। नये संविधान के बे क च्छेद 67 के अधीन सम्भवत: दिल्‍ली के 
तीन प्रतिनिधि होंगे। मेरा यह कहना है कि इस सम्बन्ध में दिल्‍ली का विशेष 
अधिकार है और उसे केन्द्रीय विधान-मण्डल में अर्थात्‌ राज्य-परिषद और लोक सभा 
दोनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। मैंने जिस संशोधन को उपस्थित 
किया है उसके अधीन संसद्‌ इस प्रकार का अतिरिक्त प्रतिनिधत्व प्रदान कर सकती 
है और मुझे आशा है कि सभा में कोई भी सदस्य उसका विरोध न करेगा। मैं 
सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यद्यपि मसौदा-समिति ने तदर्थ-समिति 
की सिफारिशों की उपेक्षा की है किन्तु मुझे आशा है कि जब संसद के सामने 
दिल्‍ली के भविष्य के संविधान के विषय में एक विधेयक आयेगा तो उन सिफारिशों 
को ध्यान में रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 
935 के अधिनियम में दिल्‍ली के संविधान को संशोधित करने के सम्बन्ध में 
कोई उपबन्ध नहीं है किन्तु मुझे आशा है कि विधि के पण्डित इस कठिनाई 
को दूर कर देंगे और जिस संविधान के भी सम्बन्ध में निश्चय किया जाये, वह 
दिल्‍ली को उसी समय प्रदान किया जायेगा जिस समय देश के अन्य भागों को 
उनके संविधान प्रदान किये जायेंगे। मुझे आशा है कि संविधानिक वकीलों के लिए 
संविधान में इस विषय का एक उपबन्ध रखने में कोई कठिनाई न होगी ताकि 
अगले सत्र में संसद्‌ विधेयक पर विचार कर सके। 


संविधान का प्रारूप [425 


समाप्त करने के पूर्व मैं प्रधान-मंत्री महोदय तथा अन्य मित्रों को फिर यह 
आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक दिल्ली के लोगों का सम्बन्ध है उनसे 
किसी प्रकार का भय न होना चाहिये। उनका व्यवहार पहले से ही सद्व्यवहार 
रहा है और आगे भी किसी भी स्थिति में उनकी ओर से सद्व्यवहार ही रहेगा 
चाहे आप उन्हें स्वायत्त-शासन प्रदान करें या न करें। श्रीमान्‌ू, इन शब्दों के साथ 
मैं समाप्त करता हूं। 


*माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्‌, क्‍या मैं 
कुछ वाक्य कहकर यह बता सकता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में 
सरकार का क्‍या दृष्टिकोण है? यह स्पष्ट है कि दिल्ली के प्रश्न को एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न समझकर सभा ने उस पर विचार करना है। इसी कारण इस सभा ने दो 
वर्ष पूर्व इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और 
सामान्यत: उसकी सिफारिशें सारवान समझी जायेंगी और सम्भवतः प्रयोग में लाई 
जायेंगी। किन्तु जब वह समिति नियुक्त की गई थी तब से दुनिया बदल गई है। 
भारत बदल गया है और दिल्‍ली भी बहुत बदल गई है। इसलिये दिल्ली में जो 
बडे-बड़े परिवर्त्तन हुये हैं उनकी उपेक्षा करके यदि उस समिति की सिफारिशों 
पर विचार किया जाये तो हम वास्तविकता से बहुत दूर चले जायेंगे। किन्तु साथ 
ही यह बात भी है कि इस प्रश्न पर विचार करना है और वास्तव में हम सबकी, 
अथवा लगभग सभी की, दिल्‍ली के उन नागरिकों तथा प्रतिनिधियों से बहुत 
सहानुभूति है जिनकी यह धारणा है कि संविधान के प्रवर्तन में आने पर दिल्ली 
का प्राचीन और महान्‌ नगर उसके प्रभाव से वंचित न रहे। इसलिये हमें इस प्रश्न 
पर विचार करना है। उस पर विचार करते समय हमारे सामने पहली बात यह 
आती है कि दिल्ली की स्थिति गतिशून्य स्थिति नहीं है। वह परिवर्तशील है और 
इसलिये यदि हम संविधान में उसके सम्बन्ध में किसी खण्ड को स्थान देंगे तो 
हम उसकी स्थिति को गतिशून्य बना देंगे। उसके सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिये कि आगे चलकर उसमें परिवर्तन किया जा सके अर्थात्‌ हमें संसद के 
कम द्वारा न कि संविधान में निश्चित उपबन्ध रखकर यह व्यवस्था करनी 
चाहिये। 


इसके अतिरिक्त ये उपबन्ध केवल दिल्ली के सम्बन्ध में नहीं हैं। ये उन 
अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी हैं जो केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र अथवा इसी के 
समान किसी नाम से कहे जाते हैं। यह हो सकता है आगे चलकर अन्य क्षेत्रों 
को भी समाविष्ट करना पडे। इसलिये संविधान में हम जो भी उपबन्ध रखें वे 
सभी के सम्बन्ध में समान रूप से प्रयुक्त होने चाहियें। इसमें कठिनाई है क्‍योंकि 
ये क्षेत्र विभिन्‍न प्रकार के हैं। चाहे कुर्ग हो या अजमेर-मेरवाड़ा अथवा पंथ-पिप्लोदा 
हो या दिल्ली, ये क्षेत्र एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न हैं और उनके लिये समान 
व्यवस्था करना बहुत कठिन है। इन कारणों से यह अनुचित है कि संविधान में 
इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक ही दृष्टिकोण अपनाया जाये। उसमें केवल इतना 
संकेत कर देना चाहिये कि कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है और संसद 
को इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये। 


श्री देशबन्धु गुप्त ने दो संशोधन उपस्थित किये हैं। में कह नहीं सकता कि 
उन्होंने उनको नियमित रूप से उपस्थित किया है या नहीं किन्तु वे उनके सम्बन्ध 
में बोले अवश्य हैं। एक तो उन्होंने उपस्थित संशोधन का विरोध किया है और 
वह किसी विशेष कारण से नहीं बल्कि इसलिये कि उनका यह विचार है कि 


26] भारतीय संविधान सभा [। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू] 


यह पहले के मसौदे से बिल्कुल भिन्न है। इसके सम्बन्ध में मुझे केवल यह 
कहना है कि डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे उद्देश्य की 
बहुत कुछ पूर्ति हो जाती है। सभा उसे दिल्‍ली से सम्बन्ध में किसी भी प्रकार 
प्रयोग कर सकती है। किन्तु केवल दिल्‍ली का ही ध्यान रखकर उसमें परिवर्तन 
न किया जाना चाहिये क्‍योंकि अन्यथा कुछ अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में उसे प्रयोग 
करने में कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। यह एक बात है। 


दूसरी बात यह है कि वे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में एक और खण्ड 
जोड़ना चाहते हैं। जहां तक उस खण्ड में सन्निहित सिद्धान्त का सम्बन्ध है मुझे 
उससे कोई आपत्ति नहीं हे। केवल मैं किसी उपबन्ध के मसौदे पर बिना सावधानी 
से विचार किये हुये उसे जल्‍दी में प्रविष्ट नहीं करना चाहता। किन्तु जहां तक 
मेरा सम्बन्ध हे, और मैं समझता हूं कि मैं मसौदा-समिति के अधिकांश सदस्यों 
का मत प्रकट कर रहा हूं, मेरे विचार से मसौदा-समिति के सदस्य इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हैं ओर वे आगे चलकर किसी समय संविधान में उसका सन्निवेश 
करना चाहते हैं। वह सिद्धान्त यह है कि केन्द्रीय-मण्डल में इन क्षेत्रों को किसी 
प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया 
है और संविधान के किसी स्थान पर इसका सन्निवेश किया जायेगा। 


अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यह है, अर्थात्‌ सरकार 
का उद्देश्य यह है, कि वह इस वर्ष दिल्‍ली के सम्बन्ध में ससद्‌ में एक विधेयक 
लायेगी। जहां तक मैं संविधान को समझ पाया हूं मेरे विचार से हम उसके अधीन 
यह तब तक नहीं कर सकते जब तक संविधान पारित न हो जाये अथवा यह 
सभा हमें इसको अनुमति न दे। इसलिये किसी भी दशा में हमें सम्भवतः अक्टूबर 
अथवा नवम्बर तक प्रतीक्षा करनी पड़े किन्तु हमारा इरादा यही है कि इस प्रश्न 
को उठाया जायेगा। इस बीच हम इस पर विचार करेगें और बाद को जब दिल्ली 
के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, उस समय इसे उठायेंगे। 


“अध्यक्ष: पण्डित ठाकुरदास भार्गव। क्‍या आप अधिक समय लेंगे? 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब: जनरल): अधिक समय न लूंगा, लगभग 
बीस मिनट। 


“अध्यक्ष: अच्छा यह होगा कि हम इस पर कल विचार करें। अब सभा कल 
प्रातः नो बजे तक के लिए स्थगित होती है। 


इसके पश्चात्‌ सभा मंगलवार, 2 अगस्त सन्‌ 4949 के 
नौ बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 


